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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ड

 AL  ANSWERS  TO  QUEST

 ह

 दायरों  के  mieasnionaen
 ग

 न

 किम सुबोध  हं  सदा  नन्  बरुआ

 भरी  सर  च्०  सामन्त

 1.0  भागवत  क्षा  ध्राजाद  थ्री  बड़े

 द श्री  Ho  लाग  द्विवेदी  श्री  दे०  द०  पुरी
 क

 कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  शहरो ंके  मलमूत्र  तथा  गन्दे  पार्क  जो  नदियों  और  नालों
 में  बहाया  जाता

 उपचार  करने  के  बारे  में  सरकार  की  कोई  योजना  है  ;  और  यदि  तो  उसका  saree
 क्या

 इसमे ंसे  fear  प्रतिशत  का  उपयोग  इस  समय  कृषि  उत्पादन  काय  के  लिये  किया
 ज

 जाती

 ड  जिन-जिन  क्षेत्रों  में  इ+का  उपयोग  किया  जाता  है  क्या  उन  में  इसकी  उं  रत  |  के  कारण
 i

 उत्पाद if  में  कोई  उल्लेखनीय  परिवहन  हुआ  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उप
 मंत्री  at  वयामधर

 &

 से  (™) :  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 ic  )  जी  हां  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रालय के  कृषि  उत्पात  काय  क्रम  के  अंतगर्त a
 ep

 हरो

 gl
 की  उपयोगिता  को  महत्व

 दिया  उ जाता
 es

 खाद  बताने  नदी  पानी  की  उपयोगिता सम्बन्धी  योजनाएं  प्रथम  रोज  ्
 ae  Raatat

 _  ,
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 को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  gu  खर्च  का  25  प्रतिशत  तक  अनुदान  बराबर-बराबर  खाद्य  तथा  कृषि

 मंत्रालय  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  स्थानीय  निकायों  को  टिया  जाता  कहै  ।  इसके  अतिरिक्त

 शहरी  खाद  के  उत्पादन  तथा  वितरण  हेतु  परिवहन  तथा  गन्दा  उपयोगिता  योजनाओं  को  धन  देने

 हेतु  स्थानीय  निकायों  की  agora  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  अप्रिय  ऋण  भी  दिये  जाते  हू  |

 1964-65  में  बनाये  गये  कमी  सम्बन्धों  विशेष  विकास  कार्यक्रम  में  शामिल

 करके  शहरी  कूड़ा  करकट  को  उपयोगिता  के  कार्यक्रम  को  विशेष  महत्व  दिया  गया  ।  तीतरी  योजना
 के

 अन्तिम  दो  वर्षों  के  दौरान  शहरी  कुड़ा  करकट  का  अधिक  उपयोग  करने  और  बेहतर  बनाने  हेतु  नई

 योजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  लगभग  1.  37  करोड़  रुपये  तक  के  अतिरिक्त  wes  दिये

 गये थे  |

 गहरी  कूड़ा  करकट  से  अधिकतम  खाद  7.  88  मिलियन  alex  प्रति  ad  अनुमानित  है  ।

 इसके  मुकाबले  इत  समय  उपयोग  की  गई  मात्रा  लगभग  3.  5  मिलियन  टोन्स  ।  शहरों  और  कस्बों

 में  गन्दा  पानी  लगभग  700  मिलियन  गलन  प्रति  दिन  उपलब्ध  होता  है  ।  इलाके  राज्य

 सरकारों  से  प्राप्त  yaa  से  पता  बलता  है  कि  इस  समय  लगभग  240  मिलियन  गे
 लन  (34  प्रतिशत )

 प्रति  टिन  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 जी  हा  ।  दशहरी  खाद  तथा  गन्दे  पानी  को  पर्याप्त  रूप  से  प्रयोग  में  लाने  के  कारण  शहरों

 तथा  कस्बों  में  चारे  और  अल्पकालीन  फसलों  को  बहुत  लाभ  पहुंचा  है  ।

 श्री  सुबोध  gaat:  विवर्ण  में  कहा  गया  है  कि  यद्यपि  शहरों  के  मलमूत्र  तथा  गन्दे  WAT  का

 उपयोग  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  आरंभ  किया  गया  फिर  भी  तीसरी  योजना  का  अन्त  होने  पर

 भी  केवल  45  प्रतिशत  का  ही  उपयोग  होता  है  ।  आज  उर्वरकों  की  कमी  से  देश  में  खाद्य  संकट  के

 समय  क्या  सरकार  इस  प्रगति  से  संतुष्ट  है
 ?

 श्री  ध्याम धर  मिश्र  :  शहरों  के  अनुमानित  78.  8  लाख  टन  वार्षिक  मलमूत्र  तथा  गन्दे  पानी

 में  रे  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  38  .  9  लाख  टन  का  उपयोग  किया  गया  था  ।  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  में  हमारा  कांयं  क्रम  इसकी  80  प्रतिशत  मात्रा  का  उपयोग  करने  का  है  ।  जव  हम

 78.  8  लाख  ठन  में  से  60  लाख  टन  उपयोग  करने  लगेंगे  तो  हम  प्रगति  से  संतुष्ट  हो  जायेंगे  |

 श्री  सुबोध  हसद  :  मेरा  प्रशन  इस  से  भिन्न  है  ।  मेने  पुछा  था  कि  कया
 सरकार

 खाद्य  संकट  के  समय

 45  प्रतिदिन  के  वर्तमान  उपयोग  से  संतुष्ट  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  मंत्रों  महोदय  कहते  ह ँकि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  80  प्रतिशत  मलमूत्र
 तथा  गन्दे  पानी  का  उपयोग  किया  जायेगा  और  वह  इस  प्रगति  से  सन्तुष्ट हूँ

 |

 शी  सुबोध  सदा  क्या  शहरों  के  मलमूत्र  तथा  गन्दे  पानी  का  उपयोग  केवल
 सब्जियां

 दा  करने

 के  लिये  किया  जाता  है  या  इसका  उपयोग  धान  और  गेहूं  की  खेती  में  भी  किया  जाता  और
 यदि  किया

 जाता  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  है  ?

 श्री  इयामघर  मिश्र  :  गन्दे  पानी  तथा  मलमूत्र  का  उपयोग  सब्जियां  पैदा  करने  के  लिये  किया  जाता

 हैं  और  शहरी  खान  का  उपयोग  शहरों  के  निकट  धान  आदि  सभी  फलों  के  लिये  किया  जाता है
 ।  मेरे

 पास  इनके  अलग  अलग  आंकड़े  नहीं  ह  ।

 श्री  स०  च०  सामन्त  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  नगरपालिकाओं  को  शहरों  के  मलमूत्र  तथा
 गन्दे  पानी  के  उपयोग  के  लिये  राज्य  सरका  र  तथा  केन्द्रीय  सरकार से  सहायता  मिलती  नगर

 काएं  इसे  किसानों  को
 किस  मूल्य  पर  बे  चती  है  ?

 क्या
 इस  कम  नहीं  किया  जा  सकता  है  ?

 oot  Ranta  मिश्र  :  नगर  पालिकाओं  को  योजनाओं  की  क्रियान्विति  के  लिये  आवर्ती  ad  के  25

 है  तक  सहायता
 दी  जाती  है  ।  अतिरिकत  उन्हें  कचड़े  आदि  की  धुलाई  के  लिये  गाड़ियां  आदि
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 )  उत्तर

 खरीदनें  के
 लिये

 ऋण  आदि  दिये  जाते  हूं  ।  नगरपालिकाएं  किसानों
 से

 आवश्यकता
 सेਂ

 अधिक  मूल्य
 नहीं  लेती  ह  ।  हमने

 दस
 प्रश्न  की  जांघ  की  है  ।  यह  मूल्य  25  रुपय  से  45  रुपये  तक  होता है  ।

 श्री  Qo  चे  बरुआ :  क्या  दाहर  के  मलमूत्र
 तथा

 गन्दे  पानी  का  खाद  वे  रूप  में  प्रयोग

 करने  के  बारे  में  कोई  अनुसन्धान  किया
 गया

 है  ?  क्या ंइ  त
 काय

 के  लिये  किसी
 ata

 से  कोई  सहायता

 इस  खाद  के  प्रयोग  से  अगले  ag  कितना  उत्पादन  बढ़ेगा ?
 अथवा  सलाह  ली  गई  है  ?

 श्री  दयामघर
 मिश्र :

 यह  प्रश्न  शहरी  खाद  के  बारे  मे ंहै
 ।  म

 कुल
 आंकड़  दे  चुका  हूं  ।  इसमें  20

 लाख  टन  पोषक  तत्व है  जिसका खे  ती  के
 लिये  लाभप्रद

 तरीके  से  उपयोग  किया जा  सकता है  ।  निस्संदेह

 हम  उसका
 पूरी  तरह  उपयोग  नहीं  कर  पाय ेहै  ।  चौथीਂ

 पंचवर्षीय
 योजना  के

 अन्त
 तक

 80
 प्रतिश्त

 उपयोग  होन  लगेगा
 ।

 श्री  दे०  द०  पुरी :  इन  योजनाओं  मे  दो  प्रकार  का
 aa  होता  है-परिवहन

 आध्  कि  लियें
 पूंजीगत

 व्यय  और  कांयं  संचालन  व्यय  इन  1.  37  करोड़  रुपये  में  से  प्रत्येक  काय  पर  कितना  कितना  aq

 हुआ
 है

 ?
 इसमें  से  कितने  की  सहायता  दी  जाती  है

 ?  क्या  इसके  निर्धारित  रकम  का  पुरी  तरह

 उपयोग  किया  गया  है
 ?

 atteuray  frat:
 छह  यह

 स्पष्ट  कर  क्रि  ये
 1.  37  करोड़  रुपये  सामान्य  निधि  में  से  नहीं  दिये

 गय  है  |  ह  अविलम्बनीय  कार्यक्रम  है  जो  रदा  वर्ष  पहले  आरंभ  किया  गया  था  ।  इन  दो  वर्षों  में  राज्य

 सरकारों  को  यह  अतिरिक्त  रकम  दी  गई  थी  ।  यह  केवल  सब्जिया  उगाने  के  लिये  दी  गई  ।  हमारे

 अनुमान  के  अनुसार  यह  खाद  31,600  एकड़  भूमि  के  लिये  काफी  है  ।

 Shri  Yasbpal  Singh  :  Mzy  I  know  whether  Government’s  attention  has  been

 drawn  to  the  fact  that  the  sewage  and  sullage  is  used  for  the  production  of  vegeta-
 bles  and  therefore  the  vegetables  so  grown  re  injurious  fei  healtn  ऐ  May  I  know

 whether  Government  propose  to  ban  the  use  of  sewage  and  sullage  for  tne  produc-
 tion  of  vegetables

 ?

 aeq~ सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम )  :  यह  केवल

 विश्वास  है  ।

 श्री  यशपाल  fag  ye  सच  हैं  ।

 श्री  कपूर  सिंह  :
 क्या  सरकार  के  पास  इस  बात  के  वैज्ञानिक  प्रमाण

 ह
 हू  कि  मलमूत्र  के

 खाद  के  रूप

 में  प्रयोग  करने  रे  जो  लाभ  होता  है  वह  फसलों  पर  पड़नेवाले  इसके  बुरे  प्रभाव  से  समाप्त  हो  जाता है
 ?

 श्री  इयामधघर  fast :  हां  ।  हमारे  अनुसन्धान  केन्द्रों  में  किय  गये  अनुसंधानों  से  ag  पता  चला

 है  कि  इलका  कोई
 प्रतिकूल  प्रभाव  नही ंहोता  |  वास्तव  में  उसका  खाद  के  रूप  में  प्रयोग  का  अच्छा

 प पड़ता  है  ।  यह  गांवों  में  कड़  आदि  की  खाद  से  अच्छी  है  क्योंकि  इसमें  अधिक  पोषक  तत्व  होते ह

 श्री
 कपूर  सिंह  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  से  आरंभ  किया  था  ।  में  समझा  कि  वह  गर

 विचार  से  सहमत  हँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  से  स्त्री  महोदय  का  तात्पर्य  यह  था  कि  इसका  पता  लगाया  गया  है  .।

 सुखा  से  प्रभावित  राज्य

 *  14  54.  श्री  श्री नारायणदास :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  पडे  सुखा  से  बुरी  तरह  प्रभावित  जिलो  की
 समस्याओं

 जिस
 से

 किरनों

 की
 ऋण

 लेने  क  क्षमता  बिना  उधार  लियें  गुजर  करने  के  स
 मथ्य

 पर  feta  प्रभाव  पड़  सकता

 सर्वेक्षण  यही  किन्हीं  राज्यों  ने  करवाया  है  तो  उनके  नाम  क्या  और
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 यि हीं  तो  क्या  उस  सर्वेक्षण  के  परिणाम  उपलब्ध  हो ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दयामधघर  :  (4)
 और  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सुखे  से  प्रभावित  राज्यों  से  प्राप्त  सूचनाओं  से  पता  चलता  है  कि  किसानों  की  ऋण  लेने  की  क्षमता

 तथा  बिना  उधार  लिए  गूजर  करने  की  सायं  की  दुष्टि  स  जिलों  में  विस्तृत  सकें  नहीं  किए  गए  हूँ  ।
 योजना  आयोग  द्वारा  भेज  गई  केन्द्रीय  टोली  ने  7  राज्यों  अर्थात  आन्ध्र  गज  महा

 मध्य  म॑  उड़ीसा  और  राजस्थान  के  कमी  से  प्रभावित  जिलों  का  समूचा  आंकने  किया  है  ।

 केन्द्रीय  city  द्वारा  किए  गए  आंकनों  के  इन  राज्यों  में  127  जिले  प्रभावित  हुए  है  ।  अन्य

 3  राज्यों  अर्थात  मुद्रा  और  पंजाब  नें  जो  दो मान्य  आंगन  किए  हैं  उनसें  पता  चलता  है  कि  मद्रास

 में  6  जिले  तथा  पंजाब  अगर  केरलਂ  के  कुछेक भाग  प्रभावित  हुए  हैं  ।  इन  मूल्यांकनों  के  आधार  पर  इस

 बात  का  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  सहकारी  समितियों  से  कृषकों  द्वारा  लिए  गए  अल्पकालीन
 क्य

 ऋणों  को  किय  स  1*1  1  तक  मध्यकालीन  ऋणों  में  बल्ला  जाना  ताकि  ऋण  लौटाने  के  प्रकट  को  स्थगित

 किया  जा  सकें  और  कृषक  नए  ऋण  ले  सकें  ।  यह  आवश्यकता  रसूल  रूप  से  22  करोड़  रूपए  की  है  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  विवरण  से  मालम  पड़ता  है  कि  इत  समस्या  सम्बन्धों  कोई  सर्वेक्षण  नहीं

 किया  गया  है  ।  जब  योजना  आयोग  के  कल  ने  राज्यों  का  दौरा  तो  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने

 अल्पकालीन  ऋणों  को  मध्यम  कालीन  ऋणों  में  परिवर्तित  करने  के  लिये  कितनी  राशि  मांगी  थी  ?

 श्री  इयामधर  मिश्र  :  जिन  8  राज्यों  का  उल्लेख  किया  गया  उन्होंने  कुल  22,  33  करोड़  रुपए

 मांगे  थे  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  अभी  तंक  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  इसलिये  कया  कितनों  की  क्रम

 पात्रता  तथा  बिना  उधार  लिये गूजर  करने  की  alasq  सम्बन्धी  समस्याओं  के  बारे  में  देश  के  सुख  से  प्रभावित

 भागों  में  अब  कोई  सर्वेक्षण  किया  जायेगा ?

 श्री  दयानगर  मिश्र  :  योजना  आयोग  के  दल  ने  7  राज्यों  का  दौरा  किया  और  वहां  की  स्थिति  के

 बारे  में  रिपोर्ट  दी  ।  हमे  राज्य  सरकारों  से  नियमित  रूप  से  रिपोर्टों  प्राप्त  हो  रही  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  इसस

 यह  संकेत  नहीं  मिलता  कि  कोई  क्रमबद्ध  सर्वेक्षण  हो  रहा  है  ।  इसप्रकार  के  सर्वेक्षण  तथा  fod  सबक

 और  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  आधार  पर  हमने  इस  राशि  का  22.  33  करोड़  रुपए  होने  का

 अनुमान  लगायी  है

 श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  इन  क्षेत्रों  का  सामान्य  आकन  किया

 गया  था  ।  इनके  अतिरिकत  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  इन  टोलियों  ने  इस  क्षेत्र  में  कछ  स्थायी  उपाय

 करनेਂ  की  सिफारिश  की  हे
 ?

 श्री  दयामघर  मिश्र  :  यह  प्रश्न  अकाल  की  स्थिति  के  कारण  अल्पकालीन  ऋणों  को  मध्यम

 कॉलीन  चरणों  में  परिवर्तित  करने  से  सम्बन्धित  है  ।  बच्चों  को  सहायता  चारा  पेय

 जलਂ  आदि  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  कुछ  सिफारिश
 की  गृह  पृथक  योजनाओं  के  अन्तंगंत॑  इनपर

 घ्यान  feat  जा  रहा  है  ।

 Shri  Kishen  Pattnayak  :  Difficulty  arise  in  famine  sticken  areas  generally
 on  account  of  two  reasons.  Firstly  one-third  of  tne  people  of  these  areas,  half  of
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 whom  are  agriculturists,  bh  ave  leftithe  villages  ind  ् 5600५  the’  restof  th  e  fare

 mers  heave  5010  their  bullocks  zr.d  have  spent  the  Taccav:  loans  givcn  to  tnem.

 In  view’  of  ttieve  conditions  whether  Government is  conducting  any  census
 or

 survey  50:  28  to’  avoid  any  loss  to  agriculture  next  year  ?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  have  already  stated  that  in  view  of  the  difficulties:

 faced  by  tne  farmers  on  account  of  famine  conditions  in  repaying’  the  loans,  some

 states  have  to  even  granted  remission  of  Taccavis  but  as  regards  the  loans  taken
 from  tne  Cooperatives........

 Shri  Kishen  Pattnayak  :  Whatever  credit  they  got,  they  have  already  spent  it

 and  have  also  sold  their  bullocks  etc.  What  have  you  thought  about  them  also?’

 Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  On  account  of  their  poor  credit-worthiness  tneir-

 condition  is  very  poor.  We  do  not  know  exactly  how  many  bullocks  have  been  sold.

 but  Government  plans  to  grant  Rs.  22  crores  more  this  year  and  they  would

 repay  the  short  term  loan  within  3-5  years.

 Shri  M.  L.  Varma  :  Have  any  suitable  steps  been  taken  to  rescue  Rajasthan.
 desert  from  the  grip  of  famine  which  have  become  a  permanent  feature  ?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  This  is  not  the  general  question  but  it  include
 Rs.  192  lakhs  for  Rajasthan.

 Shri  Vishram  Prasad  :  There  is  a  mention  of  Andhra  Pradesh,  Gujarat,
 Maharashtra,  Madhya  Pradesh,  Mysore,  Orissa  and  Rajasthan  but  the  hon.
 Minister  must  be  well  aware  that  there  is  droughtin  Eastern  U.P.  also.  The  paddy
 crop  has  ben  totally  ruined,  the  collectors  there  have  also  suspended  the
 land  revenue.  Why  Eastern  U.P.  was  not  included  in  drought  areas  and  steps.
 taken  to  grant  Taccavi  to  the  farmers  in  that  area  ?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  Apart  from  these  7-8  areas  there  have  been  many
 other  scarcity  areas  but  whichever  states  stressed  for  cooperative  credit,  we
 helped  them.  ‘Had  Uttar  Pradesh  come  forward  with  such  a  scheme  we  would
 have  positively  helped  them.

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  क्या  केन्द्रीय  टोली  ने  केवल  ऋण-पात्रता  के  fara  सर्वेक्षण  कराया  है  अथवा

 सुखे  से  प्रभावित  की  पूर्ण  समस्या  पर  विचार  किया  है  और  कोई  अन्य  उपायों  की  सिफारिश  की

 2
 ?  क्या  उनकी  रिपोर्ट  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेज  गई  रिपोर्ट  से  मेलਂ  खाती  है  और  सारे  देश  में

 प्रभावित  जनसंख्या  कितनी  है  ?

 शी  इयामधर  मिश्र  :  जनसंख्या  सम्बन्धी  विवरण  इस  समय  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  फिर  दिसंबर  किस  तरह  लगाया  ?  22  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई
 >
 sc

 at  ईयांमघर  मिश्र  :  22  करोड़  रुपए
 देनें  के  प्रश्न  परे  रिजर्व  बैंक  के  सहकार  विभाग  कृषि  ऋण

 जिसकों  कराये-भारी  राज्य  शिखर  राज्यों  के  सहकारी  cay  स्वयं  राज्य  सरकारों  ने  विचार  किया

 था  ।  इज  टोली  ने  अन्य  चार  अथवा  पांच  जिनका  मने  अभी  उल्लेख  के  सम्बन्ध  में

 भी  जांच  की  ।  उन्होंने  एक  पृथक  योजना  दी  है  जो  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  राज्य  सरकारों  की  रिपोर्ट  केन्द्रीय  टोली  की  रिपोर्ट  से  मेल

 खाती हूँ  ?
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 श्री  इयामधर  मिश्र  :  मेने
 कहा  इसमें  दोन  ia  मलित  हें

 Shri  Bibhuti  Misra  :  There  are  two  types  of  farmers  in  he  dre  ight  affected

 areas,  one  with  vast  lands,  who  are  able  to  get  loans  and  the  others  with  small

 pieces  of  1and,  who  have  to  depend  for  their  living  on  labour  in  addicon  to  agri-
 culture.  What  arrangement  Government  have  made  to  provide  interest  free  loan

 to  such  farmers  ?

 Shri  Kapur  Singh  :  There  are  landless  farmers  as  well.

 Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  The  hon.  Minister  had  made  a  statement  last

 week  regarding  scarcity  area  programme  chalked  out  specially  for  poor  farmers

 It  is  a  different
 for  that.

 question  and  we  have  prepared  a
 separate

 production
 programme

 Shri  Bibhuti  Misra  Mr.  Speaker,  Sir,  my  question  has  not  been  ans-

 wered.

 श्री  दयानगर  मिश्र  फसल  के  व्यापार  पर  भी  ऋण  देने  का  हमारा  कार्यक्रम  जिन

 कितनों  के  पास  रहन  रखने  के  लिये  कोई  नहीं है  अथवा  जो  भूमि  बन्धक  नहीं  we

 सकते है  उन्हें  म  संस्थाओं  के  फसल  के  आधार  पर  क्रम  निधन  राज्यों

 के  लिये  हम  इस  प्रयोजन  के  लिये  निगम  बनाने  का  विचार  कर  रहे

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  कारण  ह  कि  सभी  समाचार  पत्रों  में  बुन्देलखण्ड में  बांटा

 जिलों  में  पानी  के  इतने  भयंकर  अकाल  के  समा  चार  प्रकाशित  हुए  हें  कि  कुएं  और  न  feat  सुख  गई

 जिसके  परिणामस्वरूप  हज़ारों  ढोर  और  आदमी  tara  मर  फिर  भी  सरकार  ने  उस

 क्षेत्र  के  लोगों  को  बिना  ब्याज  के  ऋण  आदि  देन ेके  लिये  कोई  कायंवाही  नहीं  की  है  ?

 श्री  दयार  मिश्र  में  बता  चूका  हं  कि  ये  योजना  राज्य  सरकारों  ने  अनुरोध  करने  थर  बनाई

 जाती  है
 और  उनपर  विचार  करके  सहायता  दी  जाती  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  बाँदा  अथवा

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  बार ेमें  कोई  योजन  चाहते  तो  इसके  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  a

 कहना  चाहिये  कि  योजना  तैयार  करें  और  केन्द्रीय  सरकार  को  भैंसों  तन्वी  नहीं  चाहते  तो

 केन्द्रीय  सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकती  ह

 चारे  के  भंडार

 *1455.  श्री  स०  Ac  सामन्त  :  श्री  स०  ला०  frat

 शनी
 करणी  साहजी  श्री  सुबोध  सदा  :

 श्री  भागवत  झा  अजाद  :  श्री  प्र०  धचका  बरुआ  :

 कया  सामुदायिक  तथाਂ  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि

 क्या
 पड़ने  वाले

 अकाल  की  का  मुकाबला  करने  के  लिये  विभिन्न

 ज्यों
 मेंकेन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  चारे
 के  भण्डार

 स्थापित
 करने

 की  योजना
 क्रियान्वित  की  गई

 है
 ;

 यद  तो  राजस्थान  में जिन-किन  स्थानों  पर  गरे  के  एसे  भण्डार  स्थापित  किये  गये
 अं

 र

 इन
 भण्डारों  की  स्टाक  रखने  की  क्षमता  किस  आधार  पर  निर्धारित  की  गई  है  ?
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 ata,  सामुदायिक  विकास  wat  सहकार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  इयामघर  :

 से  :  एक  विवरण  aq  ५टल  पर  रखा  जाता है  ।

 (*)  att

 राजस्थान
 में

 बारे  के  भण्डार  निम्नलिखित  स्थानों  पर हें

 (1)  गुड़ा  इन् डला

 (2)  बिजावा

 (3)  कालू

 (4)  मलेरिया
 ०

 ay  ferey  T  <>  रेनन  तथा  सड  क  की  समीपता  तथा चारे  को  स्टोर  करने  की  sun  a  st  GS

 चारे  की  कमी  वाले  क्षेत्र  की  समीपता  आदि  at  ध्यान  रखकर  ही  भण्डारण  क्षमता  के  आरे  में
 निर्णय  किया  जाता  है  ।

 श्री  स०  do  सामन्त  :  क्या  इन  बैंकों  का  fea-afafeu  का  काय  राज्य  सरकारों को  सौंपा

 गया  है  और  केन्द्रीय  सरकार  केवल  बाहर  से  चारा  सप्लाई  करती  और  रिया  तो  क्या  राज्य

 सरकारों  से  बचत  वाले  राज्यों  से  चारा  एकत्रित  करने  की  प्रार्थना  की  गई  है  अथवा  राज्यों

 में  ही  ?

 श्री  इयामधर  मिश्र  :
 चारा  भण्डार  का  प्रशासन  राज्य  सरकार  के  हाथ  में  होगा  ।  चारा

 atria:  राज्य  के  बनों  a  ही  एकत्रित  करना  होगा  ।  जो  राज्य  ऐसा  नहीं  कर  सकतें  उनके

 मामले  में  अन्य  राज्यों  ये  वारा  मंगाने  का  प्रश्न  उत्पन्न  होता  है  और  तब  हम  उनकी  सहायता
 करते  हें  ।

 श्री  स०  क्‌०  सामन्त  :  क्या  बचत  वालें  राज्य  से  कमी  वालें  राज्य  में  चारा  ले  जाने  पर

 रेलवे  भाड़ा  लिया  जाता  है  ?

 श्री  श्याम घर  मिश्र  :  यह  प्रश्न  अभी  उत्पन्न  नहीं  हुआ  है  ।  इस  योजना  के  ata  केवल

 राजस्थान  ने  कछ  मीट्रिक  टन  ara  मंगाई  है  ।  aver  और  बिहार  ने  कुछ  Waa

 आरम्भ  की  हूं  जिनके  उन्होंने  केन्द्र  से  कोई  सहायता  नहीं  ली  है  ।  केवल  राजस्थान  ने

 कुछ  धन  लिया  है  और  उनका  काय  आगे  चल  है  ।  उत्तर  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  ने  बिलकूल
 रुचि  नहीं  ली  ।  अतएव एक

 राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  ले  जाने  का  प्रश्न  अभी  उत्पन्न  नहीं  हुआ  ।

 = श्री  सुबोध  हंसना  :  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  चारे  भण्डार  ऐसे  स्थानों  पर  खोले  गये पग  a
 जहां  चारे  के  रूप  में  काम  आने  घास  उपलब्ध  है  ।  क्या  चारे  के  रूप में  काम  ओन
 वाली  घासों  को  उगाने  तथा  फिर  उन्हें  चारे  के  भण्डारों  में  जमा  करने  की  सरकार  की  कोई
 योजना  है  ?

 श्री  दयानगर  मिश्र  यह  एक  पूरक  योजना  है  और  सभी  राज्यों  में  हम  चरागाह  आदि
 लगाने  चारे  के  रूप  में  काम  आने  वाली  घासे  उगाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  च०  बरुआ  :  क्या  ढोर  मालिको ंके  लाभ  के  लिये  कोई  ढोर  योजना  आरम्भ
 करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 ट  fhe  > थी
 दयानगर  मिश्र  :  हम  सपर  पहलें  ही  विचार  कर

 रहे
 हें  लकन  अ  भी  हम  ऐसा  नहीं

 कर  सके  पंजाब  में  दो  तीन  खण्डों
 > |  कछ  प्रायोगिक  परियोजनाओं  आरम्भ  कर  रहे

 ह  लकिन  हम  उन्हें  आरम्भ  नहीं  कर  सके  हैं  ।
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 Shri  Quker  Lal  Berwa  :  Is  ita  fact  that  even  such  fodder  is  bemg:collected
 in  the  fodder  banks  in  Rajasthan  which  is  not  eaten  by  cattle  ?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  I  am  hearing  this  complaint  for  the  first  time.

 Minister  aware  that  farmers  have  let  loose  their Shri  Bagri  :  Is  the  hon.

 cattle  or  many  cattles  have  died  of  non-availability  of  fodder  in  the  harvest-

 rich  Haryana,  Hissar,  Mahendragarh,  Gurgaon  and  Rohtak  in  Rajasthan  and

 Punjab  ?  What  steps  are  going  to  be  taken  by  Government  to  provide  fodder  ?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  Sir,  this  question  relates  to  fodder  banks  and

 there  is  no  scheme  in  Punjab  for  the  purpose.

 a.
 श्री  ata  fag  महिला  :  वारे के  भण्डार  थारे  की  कमी  के  कारण  बनाये  गये  हैं  ।  मेरे

 राज्य  गुजरात  में पर्डो  में  भूमि  में  थारा  पदा  हो  रहा  है  लेकि  उन्हें  वहां  किसानो  को  चारे

 के  बले  में  फसल  det  करने  के  बाध्य  किया  जा  रहा  इंस  तरह  थारे  की  कमी

 किस  तरह  पूरी  होंगी  ?

 श्री  दयानगर  मित्र  :  हारा  हमेशा  यह  प्रयत्न  रहा  है  कि  नकद  और  खाद्य  फसलों

 में  सन्तुलन  हो  क्योंकि  तीनों  ही  समान  रुप  से  आवश्यक  हें  ।  इसलिये  हम  तीनों  प्रकार  की

 फ़सलों  पर  जोर  दे  हे  हैं  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Has  the  attention  of  Government  been

 drawn  to  the  fact  that  cattle  in  some  areas  of  Rajasthan,  Guj2rat,  Madhya

 Pradesh,  U.P.  and  Maharashtra  have  to  sent  to  the  staughter  houses  on  account

 of  non-availability  of  fodder  ?  Do  Government  contemplate  to  supply  adequate

 quantity  of  fodder  to  them  through  the  fodder  banks  so  that  such  a  Situation  may

 not  arise  ?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  Sir,  it  is  true  that  there  are  many  areas  is  our

 country  where  there  is  scarcity  of  fodder.  Tne  areas  referred  to  by  the  hon.

 Member  are  some  of  them.  Some  three  years  pack  a  scheme  was  drawn

 up  and  the  names  of  the  states,  which  availed  ofthe  opportunity,  are  given  in  the
 We  are  thinking  of  expanding  the  scheme  during  the  Fourth  Plan

 so  that  other  states  may  also  benefit  now.

 Shri  Tulsidas  Jadhav  :  The  hon.  Minister  just  now  stated  that  Maharash-
 tra  is  not  covered  under  the  fodder  bank  scheme.  The  fodder  is  sent  out  of  ma-
 harashtra  to  other  states  and  the  fodder  grass  is  received  from  other  states,  which
 is  not  of  much  use.  Why  the  Maharashtra  Government  is  askéd  to  accept  this

 ‘scheme  ?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  There  is  no  control  on  the  movement  of  fodder
 from  one  state  to  another  and  there  are  no  zones  as  well.  It  is  true  that  there
 is  some  difficulty  in  Maharashtra  in  regard  to  fodder  and,  we  had,  therefore,  inclu-
 -ded  Maharashtra  in  the  earlier  Scheme  but  they  did  not  avail  the  opportunity.

 श्री  कंडप्पन
 :  सरकार  नें  सारे  भारत  में  घास  आदि  बढ़िया  चारे  की  किस्मों

 को  लोकप्रिय  बनाने  के  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  aaa  मिश्र  :  हमने  बेसीन  घास  तथा  अन्य  बढ़िया  किस्म  की  घासे  उगाने का  काय  आरम्भ
 किया  है  ।  खण्डों  में  तथा  वारे  की  खेती  के  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  हम  उन्हें  बढ़ा  रहे  हें  तथा

 कुछ  किसानों  ने  भी  उनकी  खेती  आरम्भ  की  है  ।
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 श्री
 बासप्पा :

 एका  स्थान  से  दून रे स्थान  पर  चारा  ले
 जानें

 के  लिये  परिवहन  की
 बहुते

 कठिनाई हो  है  ।  लोक
 निर्माण

 विभाग  अपनी  गाड़ियां  नही ंदे  पाता है  ।  गर-सरकारी  गाडियां

 इस  काम
 पर

 लगाई  नहीं  जाती

 &

 ।  इसके
 परिणामस्वरूप

 दे  के  मेरे
 भाग

 में  भी  अनेक  oT Vv

 चारे के  परिवहन  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कारगर  कदम मर  रहे  ह  विभिन्न  सयानों  में
 Valq  ह  ?

 श्री  चि०
 हम  :.

 ae  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  है  ।  हमारा  काम

 चारा  भण्डारों  के  लिये  वित्तीय
 सहायता  प्रदान

 करने
 का

 है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि
 हम

 यहां  से  सभी

 योजनाओं  का
 प्रशासन

 कर  रहे  हें  ।
 में

 विश्वास  करता  हूं  कि  राज्य  सरकारों  सभी  आवश्यक

 कायंवाही  कर  रही  हें  ।

 Shri  Rameshwaranand :  Mr.  Speaker,  Sir,  Punjab  Government  has

 acquried
 the  pastures  for  cows  in  Bastara  villages  near  Ghasonda  on  G.T.  Road

 and  started  a  farm  there.  It  nas  caused  great  hardship  to  the  villages  of  the  area.

 Will  the  hon.  Minister  kindly  take  steps  to  get  this  pasture  land  released ?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  The  hon.  Member  should  write  separately

 इंडियंस  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  कर्मचारी

 *1456.  श्री  aa  लिमये

 श्री  यशपाल  सिह

 क्या  नौवहन  तथा  पटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के

 कम
 चा  राय  के

 जिन्होंने
 काम  का  तरीका  अपना  लिया  कोई  समझौता  हो  चुका  और

 यदि  तो  उसकी  ad  क्या  हें
 ?

 नौवहन  तथा  qqedt  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चे०  स० च्  :

 हां  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 तालियों  की  र्मियों  का  दिया  जाना  :--

 पहले  ही  प्राप्त  किये हुए  लेजर  कपड़े  के  बनें  दो  सैट
 15

 दिसम्बर  तंक  वितरित

 कर  दिये
 जायेंगे

 और  इलके  पत्रिका  करनें के  लिये  विमान  ठेके  को
 विभक्त  कर  दिया

 जाना  चाहिये  और
 गृह  मन्त्रालय  की  गुह  कल्याण  केन्द्र  नामक  वेलफेयर  यूनिट

 को  टर्कियों  का  दुरा  सैट  तेयार  करने
 का  काम  सौंपा  जाना

 चाहिए
 ।  यदि  इच्छा

 हो  तो  वर्दी  ज्योही  तेयार  हो  जायें  वितरित  की  जा  सकती

 ्य
 इसके  ठीक  किस्म

 के  कनी  कपड़े  का  बना  क्यों  का  एक
 सेट  1966  की  सदियों  में  fear

 जायेंगी
 |  फिर  यदि

 क  सम्भव  हुआ  तो  1965
 की  सदस्यों  बी  हा  स  पहल  इच  सेट  को  देने  के  प्रयत्न  किये  जायेंगे  ।

 (7)  कपार  में  feq  गये  सदियों  का  एक  सैट  1967  सदियों
 में  दिया  जायेगा  ।

 (=)  ऊपर
 के  पब  के

 सब  1968  में  सदियों
 की  विषयों  के  दो  सेटों  से  बदले  ar  सकते

 दें  जोकि  तीन  वर्ष  बाद  बदले  जायेंगे  |
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 का

 उन
 कर्म

 चारियों  जिन्हें  1962,  1963
 तथा  1964  के  ag  में  सदियों  को  सभी

 वर्दियां  दी  गधी  तीन  वर  पुरे  होते  ही  नई  बायीं  दी  जायेंगी  ।  जहां  तक  उन

 कर्मचारियों
 का  सम्बन्ध  है  faze  1964  में  उनके

 हिस्स
 की  वर्ध्यां

 नहीं
 गई

 at
 और  जिन्हें  अब  दी  जा

 रही  उपयुक्त  एक  में  बतायें  गये  वितरण  शिड्यूल  से  कोई

 भी  कमी  पर्याप्त  रूप  से  पुरी  हो  जायगी  उन  कर्मचारियों  जिन्हें  1964  में

 केवल  एक  सेट  feat  गया  इन
 सत्यों

 में  उपयुक्त एक  (a)
 में  उल्लिखित  ब्लेजर

 कपड़ें  की
 व्यि

 दी  जायेंगी  और  वे  सामान्य  रूप  से  1967  में  इनके  बदले  दूसरी

 विषयों  लें  सकेंगे  |

 ग्रेड  1  और  कर्मचारियों  को  पठान  जब  भी  वे  प्राप्त  दी  जा

 सकती  हैं  |

 बिमान  क्यों  के  शिष्यों  को  यक्ति  संगत  बनाने  की  ष्टि  से  20  दिसम्बर  को

 अध्यक्ष  के  साथ  आग  विचार  नविभमष॑ं  करने  का  निणय  किया  गया  |

 2.  जेनरल  मैनेजर  और  एयर  कारपोरेशन  कर्मचारी  संघ  के  बीच  विषयों  के  विषय  में  20

 a
 दिसम्बर  1965  को  एक  और  बठक  समझौते  की  ad  नीचे  दी  गयी  ए

 (1)  बम्बई  में  खुले
 में  और  शिफ्टों  में  काम  करने  वाले  1  से  9  कर्मचारियों के

 लिए  कनी  पुलओवर  ।  चौकी
 दारों

 को
 छोड़  जिन्हों  ओर कोट  fea

 जाते

 बम्बई  सान्ताक्ज  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  इससे  पहले  ऊनी  वर्दियां

 हीं  दी  जाती  ay

 (2)  दिल्‍ली  और  कलकत्ता  में  चौकीदारों  और  ड्राइवरों  के  लिए  ge  कोट  ।

 (3)  दिल्‍ली  में  ग्रेड  6  तक  मेंके निक ों  को  fast  समय  में  दी  जाने  वाली  दो  बटल

 जकटों  के  बजाय  एक  लेदर  जरकिन  और  एक  बटल  जैकेट
 |

 (4)  यातायात
 सहायकों  को  सरदी  क  वर्दी  का  fear  जाना  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।

 वे  परले  किसी  भी  प्रकार  की  वर्दी  के  हकदार  नहीं थे  ।

 (5)  ग्रेड  1/2  के  कर्मचारियों  के  लिए  पठान  चप्पलें  ।

 (2)  पायलटों  और  विमान  परिचारिकाओं  के  बीच  विवाद

 (1  प्रबन्धक  an  इस  बात  के  लिए  रजामन्द  हो  गया  है  कि  कुमारी  Fo  हॉलीडे  और

 हमारी  सी ०  किन् पवि ले  को
 अनुशासनिक

 जांच  कार्य  की
 समाप्ती  पर  उड़ान

 ड्यूटियां  जाय  यदि  उनके  लिए  वे  उपयुक्त  सिद्ध  हो  जायें  |

 (2)  संबोधित  नियम  80  के  कारण  पैदा  होने  वाली  असमा  ओं  का  जहां  तक  सम्बन्ध

 एयर  कारपोरेशन  कर्मचारी  संघ  के  केन्द्रीय  कार्यालय  द्वारा  अध्यक्ष  को  दिये  गये

 प्रतिवेदन  9%,  यह  मामला  प्रबंध वग  द्वारा  पहले  ही  हाथ  में  ललिया  गया  है  ।

 प्रबन्धक-वग  इसके  निर्णयों  को  31  1966  तक  अंतिम  रूप  दे  देगा  |

 (3)  यातायात  और  इंजीनियरी  कर्मचारियों  से  सम्बद्ध  तबादले  की  नीति  सम्बन्धी  मामल

 पर  एयर  कारपोरेशन  के  कर्मचारी  संघ  के  केन्द्रीय  कार्यालय के  प्रतिनिधियों  द्वारा

 प्रबन्धक-वग  के  साथ  विचार  fang  किया  जायेगा  ।

 (4)  यह  मान  लिया  गया
 है

 कि  श्रीमती  नीता  घोष  के  ग्रेड  7  में  नियुक्ति  के
 प्रश्न  को

 अनुसासन  कोड  के  अंतगर्त  पंच  फैसले  के  लिए  उप-मुख्य  श्रम  नई

 श्री  ओ०  वेंकटाचलम  को  सौंप  दिया  जाय  ।
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 विचारो  विषय  निम्न  होगा  :

 क्या  श्रीमती  नीता  घोष  की  नियुक्ति  उचित  रुप  से  हुई  यदि  नहीं  तो  कौन  सी

 सु  एकात्मक  कार्यवाही  आवश्यक  होंगी  |

 (5)  कैप्टन  Zto  टी०  सेन  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  मांग  पर  इस  स्थिति  में  जोर  नहीं

 दिया  जा  रहा  है  क्योंकि  यह  मामला  कुमारी  ज  ०  हालीडे  और कुमारी  ao  किन्सविले

 के  मामले  की  जांच  से  सम्बन्ध sl  उक्त  जांच  के  पूर्ण  हो  जाने पर  कर्मचारी

 या  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  प्रतिवेदन  दे  सकते  हें  ।

 (6)  आन्दोलन  के  परिणामस्वरूप  होने  वाली  असुविधा  और  के

 लिए  खेद  प्रकट  करता  है  ।  संघ  अब  से  सामान्य  स्थिति  लाने  और  इस  saa  में

 अनुशासन  कोड  का  अनुसरण  करने  एवं  विवादों  को  निपटाने  में  सांविधिक  तरीकों  को

 अपनाने  के  लिए  है  ।  इसके  बदलें  प्रबन्धक  वग  सदभावना  के  रूप  में

 हड़ताल  के  नोटिस  के  डिमाण्ड  स्टेटमेंट  at  मद  6  में  afsaa-vat

 और  कारण  बताओं  नोटिस  पर  तथा  इस  प्रचार  के  मामलों  .

 समझौत  की  तारीख  आगे  कार्यवाही  न  करने  के  लिए
 ai

 गया  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  I  want  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister

 to  parts  I  (a)  and  (b)  of  the  written  statement.  In  the  agreement  under  part
 2(2)  it  has  been  mentioned  that  they  will  get  the  blazor  uniform  by  15th  December.

 Then,  in  part  (b)  it  is  given  that  the  rough  serge  will  be  given  during  the  wintcr
 of  1966  it  possible,  then  as  regards  2(2) a  strange  situation  has  arisen

 due  to  the  amended  rulc.  The  Government  will  decide  in  that  regard  by  31st
 March,  1966  according  to  rule  80,  May  I  know  what  action  has  been  taken  in

 regard  to  off  the  assurances  as  today  it  is  grd:  of  May  ?

 श्री  चे०  स०  :  प्रबन्ध  तथा  कमेंचारियो ंके  बीच  हुए  समझौते  की  मुख्य  बातें  उत्तर

 में  दी  गई  है  जिसमें  ट  करार  के  विभिन्न  खंडों  को  दिया  गया  है  ।  जहां  तक  वास्तविक

 क्रियान्विति  का  सम्बन्ध  sare  की  सभी  शर्तों  का  पालन  feat  गया  हैं  ।  जहां  तक  वर्दियों

 को  सम्बन्ध  हैं  उनकी  सप्लाई  कर  दी  गई  है  और  कपड़ा  खरीद  कर  वर्दियों  सिलवाने  औंर

 1966  की  सर्दी  से  पहले  देने  के
 लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हें  ।

 कपड़ा  प्राप्त
 करने  में  छ

 कठिनाई  हुई  इस  विशिष्ठ  प्रकार  के  कपड़े  के  लिये  जिस  सामग्री  को  आयात  पड़ता

 है  उसकी  कमी  रही  थी  ।  इसलिये  उपयुक्त  कपड़ा  चुनने  के  बाद  हमने  अब  क्र यादेश  दे  दिये

 ज्यों  ही  वे  उपलब्ध  हो  जायगे  उन्हें  1966  की  सर्दी  से  पहले  ही  दे  दिया  जायेगा  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :
 Has  the  blazor  cloth  set  been  supplied  ?  Mr.  Speaker,

 Sir,  the  non.  Minister  is  very  such  confusing.  On  the  one  side  he  says  that  the
 uniforms  have  not  been  supplied  while  on  the  other,  he  says  that  order  has  been
 placed  for  the  cloth.  I  want  specific  answer  as  regards  part  1(a),  1(b)  and  2(2)

 Mr.  Speaker  :  Let  the  Minister  say  what  he  has  to  say.

 श्री  चे०  स०  पुश्तारा  करार  की  शर्तों  at  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  सामग्री  कों
 प्राप्त  करने  और  फिर  उसे  निश्चित  अवधि  में  बनने  में  जो  विभिन्न  कठिनाइयां  हें  उनके
 बारे  में  कर्मचारियों  को  बता  दिया  गया  है  ।  उन्होंने  इस  निर्णय  को  स्वीकार

 कर
 लिया  है  |

 हम  सप्लाई  कर  रहे  हम  कपड़ा  प्राप्त  कर  रहे  हें  और  उनकों  सिल्वा  रहे  हें  और  बराबर
 सप्लाई  कर  रहे  ह्  1966  की  सर्दी  तक  प्रत्येक  व्यक्ति  सदियों  के  कपड़ों  के  दो  ae
 दे  दिय  जायेंगे  यह  तो  संख्या  1  क  1  मामला है

 |  संख्या  2  का  मामला  दूसरा  है  ।  सर्दियों
 की  ये  नदियां  लगातार  दो  वर्ष  चलती  है  ।  अब  उनको  तुरन्त  दूसरा  सेट  मिलेगा  ।
 at  वर्षों  के  बाद  नई  नदियां  देने  का  प्रबन्ध  जायेगा  ।  इंस  सम्बन्ध  में  कछ  और  व  रार
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 भी  किये  गये  हैं  ।  कर्मचारियों  के  साथ  किया  गया  यह  समूचा  करार  प्रत्येक  कायें

 किया  जा  चुका  वे  पूर्णतया  संतुष्ट  इस  मामले  पर  अब  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।

 वे  ae  सामग्रियों  को  प्राप्त  करने  और  उतकों  समय  पर  सिलवा  करें  देने
 में

 प्रबन्ध  को

 कठिनाइयों  को  मानते  हें  क्योंकि  कमेंचारियों  की  एक  वहुत  बड़ी  संख्या  है  जों  6,000

 के  आसपास  है  ।  जहां  तक  नियम  80  का  सम्बन्ध है  निगम  आदेश  31-3-66  को  जारी

 कर  दिया  गया  था  और  आदेश  की  प्रति
 में

 पर  रखने  के  तयार  हु  उसमें

 यह  दिया  गया  है  कि  pqarfcay  की  विभिन्न  श्रेणियों  पदोन्नति  या  नियुक्ति  क  समय

 वेतन क्रमों  में  fea  प्रकार  रचा  जाये  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  Sir,  the  hon.  Minister  has  not  replied  as  to  part  1(a)
 which  says  that  the  blazor  cloth  already  procured  will  be  delivered  by  the  15th
 of  December.

 Mr.  Speaker  :  The  hon.  Minister  said  that  it  had  to  be  given  by  the  15th
 December.  There  were  some  difficulties  in  that.  There  is  an  understanding
 in  this  regard  between  the  employers  and  the  employees.

 Shri  Madhu  Limaye  e  May  I  know  whether  in  view  of  the  allegations  of

 inefficiency  and  corruption  made  against  Indian  Air-Lines  Corporation  and  Air

 India  International,  Government  propose  to  appoint  an  enquiry’  committee  to

 look  into  the
 working

 of  both  the  Corporations
 ?

 श्री  चे०  मु०  निपटारे  के  लिये  उन्होंनें  प्रबन्ध  के  सामने  एक  मांग  रखी  और

 इस  मांग  के  आधार  पर  निपटारा  किया  गया  था  ।  माननीय  सदस्य ने  जिसे  मामले  का  उल्लेख

 किया  है  उसके  बारे  में  मांगों  की  इस  सूची  में  ae  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।  उन्होंने  सर्दी

 कपड़ों  के  देने  के  बारे  में  छ  मांगों  उठाई  थीं  ।

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  क्या
 भष्टाचार

 के  बारे  में  भी
 कोई  चीज़

 थी  ?

 श्री  चे०  मु०  पुनाचा  eo  जी
 नहीं

 ।  .

 Shri  Yashpal  Singh  :  May  I  know  the  total  loss  resulting  from  this  strike

 as  also  the  amount  of  loss  in  the  work  which  was  kept  suspended  and  whether
 the  is  ‘still

 nourishing
 the

 spirit
 of

 revenge
 against  these  employees.

 श्री  चे०  Ho  प्रश्न  का  सम्बन्ध  इन्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  से  है  ।

 जहाँ  तक  इन् डिप रन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  का  सम्बन्ध  है  उसमें  कोई  हड़ताल  नहीं  हुई  थी  i

 पहल  नियमानुसार  काम  करने  और  फिर  धीरे  काम  करने  की  चालें x  अपनाई  गई  थीं  जिसके

 कारण  कछ  विमान  सेवाओं  को नि  ;  रद्द  करना  पड़ा  था  ।  इसके  अतिरिक्त  कोई  गम्भीर  बात

 नहीं हुई  हैं  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :..  क्या  यह  ea  है  कि  सारी  कठिनाई  का  कारण  ae  था  कि  सर्दी
 >
 के  कपड़े  गमी  में  दिये  जाते  हैं  और  गर्मी  के  कपड़  सर्दी  और  यह  कि  उनको  कपड़े
 समय  पर  नहीं  मिलते  हें  ।

 सर्दी  कें  कपड़े  सर्दी  में  मिलें  और  गर्मी  के  कपड़े  गर्मी  में  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठाना
 चाहती है

 ?

 थी  चे०  म०  पूनिया  :  1966  की  सर्दी के  कपड़े  शुरु  होने से  पहले  ही  सर्दी
 में  कपडे

 देनें
 में

 प्रबन्ध
 अब

 fag
 जा  रहे

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  विमानचालक  द  द ेद  व्योम  बालाओं  के  बीच  झगड़े  के  सम्बन्ध  में
 जबकि  व्योम  बालाओं  को  विमान  से  उत्तार  दिया  गया  था  और  उन्हें  निलम्बित  कर  दिया  गया

 7766



 3  1966  मौखिक  उत्तर

 विमान  चालक  जिसने  क्रि  उन्हें  उत  ह  >  लिय  ड्  निर्दोष  ठहराया  गया  इस

 प्रकार  की  एक  तरफा  जांच  क्यों  कराई  जा  रही  है  ?

 श्री  चे०  स०  पूनिया  उड़ान  आरम्भ  करने  के  बाद  विमान  का  पूरा  भार  कसीर  पर

 होता  ई  ।  और  विमान  के  अन्दर  कार्यकुशलता  और  अनुशासन  बनाये  रखना  उसका  दायित्व  है  ।

 उसको  यह  निर्णय  करने  का  अधिकार है  कि  विमान  के  संचालन  के  fad  क्या  चीज़

 सर्वोत्तम  है  ।  इसलिये  उपने  अपने  विवेक  को  प्रयोग  किया  है  और  उचके  अनुदार  gay  देखा

 कि  व्योम  बालाएं  अनुशासन  को  पालन  नहीं  कर  रही  थीं  ।  इसलिये  Sy af  उन्हें  उतारा  था  ।

 सपर  कूछ  शिकायतें  आई  हें  और  मामले  की  जांच की  ज़ा  रही  है  ।  जांच  qa  होने  के  बाद

 में  अधिक  cise  सिथति  सामने  रख  ART  ।

 श्री  do  do  इन्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  कर्मचारियों  ने  नियमानुसार  काम

 केरन  कब  से  आरम्भ  किया  ?  इन  व्यक्तियों  के  ata  समझौता  कब  किया  war  at?  समझौता

 करने  में  इतनी  देर  क्यों  लगाई  और  क्या  सरकार  हमेशा इस  बात  की  प्रतीक्षा  करती  है  कि

 लोग  इज  प्रकार  कदम  उठाये  ताकि  बाद  में  उनके  साथ  किया  जा  पके  ?

 श्री  चे०  मु०  पूनिया  :  सदियों  के  कपड़े  देने  के  संबंध  में  झगड़ा  24  नवम्बर  कें  आस  पास

 उठाया  गया  और  सूचना  दी  गई  थी  कि  वे  1965  से  काम  बन्द  कर  देंगें  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  समझौता  वार्ता  काफी  पहले  से  चल  रही  थी  ।

 थी  do  Ho  पूनिया :
 दो  अलग  अलग  खोजें  ह्  यह  गईं  कपड़ों  की  सप्लाई  के  झगड़े

 के  संबंध  में  हूं  ।  30  नवम्बर  को  इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  अध्यक्ष ने  कर्मचारी

 संघ
 के  प्रतिनिधियों  से  भेंट  2  दिसम्बर  को  समझौता  हुआ  ari  20  दिसम्बर  को  फिर

 एक  बठक  हुई  at  और  अन्य  बकायों  मामलों  को  भी  निपटाया  गया  था  ।  30  तारीख  को

 ही  हडताल  की  सुचा  दी  गई  थी  और  उसी  दिन  एक  समझौता  तय  पाया  ari

 श्री  दी०  do  फार्मा  आपने  15  दिसम्बर  पति  प्रतीज्ञा  कयों  कौ  समझौता  वार्ता  करने
 में  15  fea  का  समय  क्यों  गुजरने  fear  ?

 श्री  चे०  Ho  पुताना  15  दिलावर  1965  तक  कर्मचारियों  को  नई  वर्दी  का  एक  सेट

 मिल  जाना  चाहिये  था  ।  यदि  ऐं पा  हो  गया  होता  तो  कर्मचारी  यह  समझते  कि  उनकी  मांगों  को

 काफी  हद  तंक  पूरा  कर  दिया  गया  है  और  वे  शेव  वस्तुओं  के  लिये  जो  कि  15  दिसम्बर  के

 बाद  जानी  थी  प्रतीक्षा  करने  के  fag  तैयार  थे  ।  परन्तु  जहां  तक  समझौंतावार्ता  और

 निपटारे  का  सम्बन्ध  है  उनका  फ्ल  दो  दिन  के  आधार  अन्दर  2  दिसम्बर  को  किया  गया  था  ।

 काम  मूल्य  नीति

 है  1457.  थी  विनती  सिर  :  क्यो  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्री
 यह  बताने  की  फप  करेंगे  कि  :

 क्या  रक  का  ध्यान  पटना  से  प्रकाशित  30  1965  के
 में  फार  safes  एलिमेंट  इन  फार्म  प्राइस  पालिसी  aaa  के  santa  प्रकाशित  एक  समाचार
 की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें aa 4  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  क्षेत्रीय  आधार
 पर  फोन-मुल्य  निर्धारित  नहीं  किये  जाने  चाहिएं  और  उनको  एक  समान  रूप  थे  निर्धारित  किया
 जाना  और

 +  अथवा यदि  तो  इस  मामले  मसें  क्या  कार्यवाही  की  गई  Q  VINA  fer  जाने  का  fear
 है
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इयामघर  :
 उन्नी  सर्व 1965  में

 हुए  इंडियन  सोसायटी  आफ  एग्रीकल्चरल  की

 वारिक  सम्मेलन  के  उद्घाटन  अधिवेशन  पर  प्रो०  एम०  एल०  दंत वाला  द्वारा  दिये  गये  तकनीकी

 भाषण  से  इन  समाचार  का  सम्बन्ध  है  ।  अपने  भाषण  में  प्रो०  ढाकवाला  ने  कृषि  जिन्हों  लिए

 arya  मूल्य  ढांचों  निर्मित  करन  में  आने  वाली  तकनीकी  समस्याओं  पर  चर्चा  की  थी  ।  समाचार

 में एपा  कोई  सुझाव  नहीं  था  कि  क्षेत्रीय  आधार  पर  rt  मूल्य  निर्धारित  नहीं  किये

 जानें  चाहिएं  और  न  एसा  सुझाव  तकनीकी  भाषण  में  दिया  गया  था  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Is  it  a  fact  that  Shri  Dantwala  is  not  willing  to  serve

 on  this  Commission  because  the  Government  dc  not  calculate  the  price  of  the

 agricultural  product  af  ter  taking  into  account  the  value
 of
 the  land,  the  expendi-

 ture  borne  by  the  farmer  and  the  labour  put  in  by  the  family  of  the  farmer  ?
 *

 ara,  विकास
 तथा  सहकार  मंत्री  चि०  :

 कहना

 सही  नहीं  है  कि  प्रो ०  strata  इन  सब  बातों  के  कारण  आयोग  में  रहना  नहीं  चाहते  थे  ।

 इसके  उनमें  मंत्रालय  में  कोई  मतभेद  नहीं  था  ।.  वह  विश्वविद्यालय  थे  और

 विश्वविद्यालय  15  महीने  के  लिये  ही  छोड़ने  को  तयार  ari  aq  उनको  वापस  जानों

 था  aa  भी  कृषि  मूल्य  आयोग  से  उनका  एक  अवैतनिक  सदस्य  के  रूप  में  सम्बन्ध  है

 Shri  Bibhuti  Mishra  Isit  a  fact  that  the  agency  through  which  the.Central
 Government  runs  the  administration  of.  all  the  state  Governments,  has  decided

 that  the  cultivators  should  be  given  the  integrated  price  and  the  integrated  price
 means  the  price  of  land,  the  cost  of  production  and  the  labour  put  in  by  the

 family  of  the
 cultivator

 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम
 :  जी  मूल  निर्धारित  करते  समय  इन  रब  बातों  को  ध्यान  में

 पस्ता  जायेगा  ।  सब  बातों  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  तथा  एक  किसान  दूसरे  किसान

 के  साथ  भिन्न  होती  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  अब  ae  अन्तिम  अध्ययन  fea  at  रहे  हें  ताकि

 यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  इन  सब  बातों  को  ख्याल  में  रख  कर  मूल्य  कया  होंगा  ।  ज्योंही

 वह  अध्ययन  समाप्त  हों  जायेगा  हुम  अधिक  अच्छे  तरीके  से  मूल्य  निर्धारित  कर  सकेंगे  |

 श्री  सोनावणे  :  किसानों  के  लिये  यह  एकीकृत  मूल्य  कब  तक  निश्चित  किया

 कब  इसकी  घोषणा  की  और  कब्  उसको  लागू  किया  जायेगा  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मुझे  बताया  गया  है  कि  इन  अध्ययनों  में  एक  या  दो  वर्ष  और

 लगेंगे  ।  आशा  है  कि  आगामी  खरीफ  और  रबी  की  फसलों  के  अध्ययन  पुरे  होने  पर  हम

 मूल्य  निश्चित  करने  संबंधी  आंकड़े  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।

 Shri  Siddheshwar  Prasad  :  May  I  know  whether  while  fixing  the  prices  the
 Government  will  keep  in  mind  that  there  should  be  parity  between  what  the  people
 earn  in  industrial  occupation

 and  the  earning  in  agricultural  occupation  ?

 श्री  fao  सुब्रह्मण्यम  :  कारखानों  में  काम  करने  वाले  लोगों  की  आर  खेतों
 में  काम  करने  वाले  लोगों  का  उजरत  में  समता  होना  चाहिये  ।  इस  समता  को  ध्यान  में
 रखा  जायेगा  और  केवल  इसी  आधार  पर  मूल्यों  को  निर्धारित  करना  पड़ेगा

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  कृषि  मूल्य  आयोग  सभापति  चला  गया  है  और  अन्य  सदस्यों ने
 पहले  ही  त्यागपत्र  दे  दिये  थे  ।  क्यों  यह  अब  भी  विद्यमान  है  ?
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 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  यह  काम  कर  रहा
 हमारे

 स  एक  सभापति  है  ।

 हम  दूसरा  सभापति  नियुक्त  करने
 का

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 Shri K.  N.  Tiwary  :  Has  the  Dantwala  Committee  submitted  any  report,  if

 so,  whether  the  Government  are  prepared  to  place  that  on  the  Table  ?  What  are

 its  main  recommendations  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :
 ऑपोग  का

 afaaat
 पहले  ही  सभांपटल

 पर  रख
 fear  गया

 था  ।

 उसी  के  आधार  पर  मूल्य  निश्चित  किये  गये  हूं  ।  मूल्य  निश्चित  करने  के  दो  हल हूं  ।  आयोग

 ने  एसी  मूल्य  की  सिफारिश  की  है  जिससे  नीचे  मूल्यों  को  नहीं  जानें  देना
 चाहिये

 ।

 एसा  सामान्य  हालतों  में  होगा  ।  परन्तु  जब
 वर्षा  न

 होनें
 के  कारण  कमी  की  हालत  हो  तो

 आयोग  क  सिफारिश  यह  है  कि  सैनिक  मूल्य  को  छोड़  कर  fant  वर्तमान  परिस्थितियों

 में  कोई  अथ
 नहीं  हमें  ऊंचा  क्रय

 मूल्य
 निर्धारित  करना

 HiT EA,
 के  अनुसार

 हम
 सारे

 राज्यों  में
 मूल्य  निर्धारित  कर  रहे  क्रय  मूल्य  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  FETE

 किये  गये  मुख्य  से  5  रु०  से  7  रु०  प्रति  face  अधिक  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय :  विभिन्न  राज्यों  में  मूल्यों  में  अन्त  टोने नें  के  कारण  सीमावर्ती  राज्यों न»  @
 में  आम

 तौर
 पर  खाद्य  जों  तस्करी

 उतकों
 ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  कोई  समानता

 लागू  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ताकि  मूल्यों
 में  जो  अतर  है  उसको  दूर  किया  जो  सके  ?

 श्री  ato
 सब्रम्हण्यम

 :  जो  समिति  नियुक्त  की  गई  है  उसके  विचाराधीन  यह  भी  एक

 प्रश्न  और  खंडो  को  निश्चित  करने  अथवा  उनकों  हटाने के  सम्बन्ध  में  समिति  की  सिफारिशों

 पर  विचार  किया  जायेगा  |

 पर्यटन  केन्द्रों  का  विकास

 1459.  श्री  लिंग  रेड्डी  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य :  श्री  रस०  बुरा

 श्री  रामेश्वर  टाटिया श्री  राम  रख  यादव

 श्री  लाइन  चौधरी  श्री  हिसम्म्मतरसिंहका

 थ्री  Fo  कृष्ण  :

 व्या  नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  यह  बीतने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  ने  अपनी  समिति  cates  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  देश  में  कुछ  पर्यटन

 क्षेत्रों  का  विकास  करने  का  विचार  किया

 यदि  तो  कब  तथा  किन-किन  wes  क्षेत्रों
 का

 विकास  किया  जायेगा  ;

 इस  की  मुख्य  रूपरेखा क्यां  है  ;  और

 इन  योजनाओं  पर  कुल  कितना  व्यय  होगा
 ?

 sear  तथा  पेंशन  संत्रालयमें  राज्य-मंत्री salt  चे०  स०  :  जी  हां  ।

 और  (7)  एव  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है
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 विवरण

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  निम्न  लिखित  पर्यटक  केन्द्रों  को  समिति  आधार  पर  विकसित  करने

 का  प्रस्ताव  है  ~—— woe

 भाग 1

 सरकार  द्वारा  व्यय  aga  किया

 1.  गया  में  समूद्र  तट  वास  के  रूप  में  पं  जिम  क्षेत्र  ।

 2,  झील तट  वास  के  रूप  में  गोविन्द  सागर  क्षेत्र )

 3.  शीतकालीन  खेलों  के  केन्द्र  के  रूप  में  गुल मागं

 4.  समुद्र  तट  वास  के  रूप  में  कोतवाल

 5.  खजुराहों

 6.  अजंता  और  एलोरा

 7.  भुवनेश्वर  घाटी

 8:  सालिस  रा  क्षेत्र  ।

 9.  आगरा  में  किला  और  ताज  के  चारों  ओर  के  क्षेत्र  का  राष्ट्रीय  पार्क  के  रूप  में  विकास  |

 भाग  a

 (50:50  के  आधार  पर  केन्द्र  ओर  राज्य  सरकारों  द्वारा  व्यय

 10.  नागार्जुन  विशाखापत्तनम  क्षेत्र

 11.  ग्मसेंचुरी  |

 12.  नालंदा  क्षेत्र  ।

 1  गिर  क्षेत्र  ।

 14,  अहमदाबाद  और  चारों  ओर  का  क्षेत्र  ।

 15.  डालते  ओर  नागिन  लेक  क्षेत्र  ।

 16.  पेरियार  गेम  सेन्दूरी  ।

 17,  महाबलीपुरम  क्षेत्र

 18.  जून  और  फहीम  ।

 9  बेलूर  और  हेली विड  क्षेत्र  ।

 20.  मारेंगे  |

 21.  मनी करन  क्षेत्र  ।

 22.  सूरजकुंड  ,  बेदखल  क्षेत्र  ।

 23.  दा'रजिलिंग  |

 इन  योजनाओं  पर  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  12.  30  करोड़  रुपय  और  क्षेत्र  में  3.  20  करोड़  रुपये

 खच  होगे  ५५ बचत  योजना  आयोग  द्वारा  मंजूर  किया  जाये  ।  इन  का  अलंग  अलग  खर्चे

 को
 ब्योरा  तयार  किया  जा  रहा  है  |

 अभी  तक  योजना  आयोग  ने  चौथी  योजना  कों  सं  पा  मंजूर  नहीं  किया  है
 ।  परतु  1966-67

 की
 वार्षिक  योजन  के  अंतंगंत  43.  50  लाख  रुपय की  की  गयी  है  ।
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 इन  योजनाओं  के  मुख्य  तथ्य  सुविधाओं  की  व्यवस्था  पर्त
 होगा

 |  जेसे

 जल
 और  विकास  की  व्यवस्था  ।

 किसी
 किसी  स्थान  पर  हवाई  पट्टियां  भी  तेयार  की  जायेगी

 ताकि  दूरस्थ  aap  केन्द्रों  तक  आर
 अधिक

 पयंटक  पहुंच  सके  ।  किसी  किसी  स्थान  जिनकी  अहंकारी

 क्रिया  केन्द्र
 के

 रुप  में  विकसित  फिया  दिल
 बहलाव

 और
 नौवहन

 की  व्यवस्था  भी  की  जायेंगी

 इन  विकास  योजनाओं  के  अन्य  तथा  ये
 होंगे  क्षेत्रों

 के  प्राकृतिक  सौंदर्य  की  वृद्धि  के  लिये  वाटिकायें
 और  पार्कों  की  व्यवस्था  और  महत्वपूर्ण  स्मारकों  को  परि प्रदीप्त  करना  ।

 श्री  लिंग
 रेड्डी

 :
 विवरण

 की  मद  संख्या  19  के  सम्बन्ध
 में  में  यह हू

 जानना  चाहता  हूं
 कि  बलूच

 remem
 और  हेलीतिड  क्षेत्र  कों  एक  पैटन  केन्द्र  के  रुप  में  विकास  करने  के  लिये  FAT  योजना  तेयार  की  गई
 उसकी  अनुमानित  लागत  क्या  हैं  और  उसे  कब  क्रियान्वित  किया

 श्री  चे०  स०  पुनाचा  :  विकास  के  स्वीकृत  कार्यक्रमों  का  सम्बन्ध  जलपान  गृहों  की  स्थापना

 चिकित्सीय  प्रशासन  व्यवस्था  भू-दुष्ट  में  सुधार  और  स्थान  को  सुन्दर
 बनाने  से  है  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  वहां  पर  विद्यमानਂ  स्मारकों  के  महत्व  और  उनकी  सुन्दरता  को

 बढ़ाने  के
 लिय  पूज  प्रकारों  को

 अधिष्ठापित
 करने  से  है  ।  पेंट

 महत्व
 के  केन्द्रों  अथवा  क्षेत्रों  क ेएकीकृत

 विकास  के  ये  प्रमुख  कार्यक्रम  हैं  ।  जहां  तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछ ेगये  विशिष्ट  ye  का  सम्बन्ध

 जबकि  इन  विभिन्न  बातों  का  सुझाव  दिया
 गयो  अब  हम  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  विस्तृत

 योजनाएं  तयार  कर  रह ेहें  क्योंकि  इस  सेवन  में  यह  एक  ऐसी  योजना  है  जो  योजना  (  2)  के  अंतगर्त

 आती  है  जिसमें  कि  व्यय  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  50:50  के  आधाਂ  पर  बांटा  जाता  और

 आरम्भ  में  राज्य  सरकार  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिय  प्रथम  कार्यक्रम  देगी  और  उसके  Asc  पर  हम

 योजना  की  अग्रसर  जांच  करेंगे  ।  इस  समय  यह  मामला  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 श्री  लिंग  रेड्डी  :
 पटन  कार्यक्रमों  पर  व्यय

 में
 कमी  और  उसके

 परिणामस्वरूप
 विदेशी  मुद्रा

 के  asta  में  जौ  कमी  होतीਂ  है  उसके  क्या  कारण हें
 ?

 श्री  चे०  कर  TAT :  ऐसी  कोई  कमी  नहीं  हुई  परन्तु  भारत  पाकिस्तान  संघ  में  हुई  गड़बड़ी

 के  कारण  उस  समय  भारत  आने वालि  पर्यटकों  की  संख्या  कम  हो  गई  थी  ।  at  इसमें  वृद्धि  होती  जा  रही

 हमे  खुशी  है  है  कि  पाठकों  की  संख्या  अब  निरन्तर  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 Shri  Lahtan  Chaudhry  :  In  the  list  placed  on’  the  Table,  the  name  of  an
 ancient  cultural  centre  has  not  been  included,  that  is  ‘*Mohishi’’  in  Biha1  This  is.

 the  birth  place  of  Mahapandit  Mandan  Mishra  who  had  had  discussiors  with

 Jagat
 Guru  Shankracharya.  No  mention  has  been  made  in  the  statement  regarding

 it.  Do  Government  propose  to  examine  it  and  take  measures  for  its  develop-
 ment  ?

 श्री  चे०  मत  पूनाचा :
 जो  सुची  सभा  पटल  पर  रखी  गई

 है
 उसमें  उन  थोड़े  से  क्षेत्रों  और  केन्द्रों

 को  दिखाया  गया  हू ँजिनका  हम  तुरन्त  विकास  करन  चाहते हे  ।  यह  बात  नहीं  है ंकि  इनके  अतिरिक्त

 समान  पाठक  महत्व  के  और  केन्द्र  नही ंहै  ।  उनकी  एक  बड़ी  संख्या g
 |  आरम्भ  में

 हम
 एक  योजना बद्ध

 कार्य  क्रम  के  अनुसार  इनका
 विकास

 करने
 का  प्रयत्न  कर  रहे हें  में  अन्य  क्षेत्रों  को  भी  लेंगे  जों  कि

 समानरुप  से  महत्वपूर्ण  है  ।  परन्तु  बेईमान  परिस्थितियों  में  सब  को  नहीं  लिया  जा  सकता है  |

 श्री  Ho  कृष्ण :  नगर  waist  जिस  में  कि  कुछ  विश्वविख्यात  अवशेष

 केन्द्रीय  योजना में  कयों  शामिल  नहीं  किया  गया  है  और  इसे
 राज्य  के

 wy
 ही

 क्यों  छोड़  दिया  गया है  ?

 क्या
 पोरवाल

 परियोजना  जिसका
 कि  एक  विषव

 तराकी  स्थान के  रूप में  विकास  किया  जा  सकता
 था  चतु यं  पंचवर्षीय  योजना की  अवधि  में  पुरा  कर  लिया  जायेगा ?

 st  चे०  स० च्  पूनिया :  जहां  तक  नागर जूना सागर  और  हैदराबाद  के  इदंगिदं  के  अन्य  क्षेत्रों  का

 सम्बन्ध है  वे  faa  संख्या  2  के  अन्तर्गत  आते  हैं  ।
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 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  यहं  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  परन्तु  इस  समय  यहं  योजन
 के  भाग  2

 के
 अस्तंगत

 जहां  तक  पोवालम  का  सम्बन्ध  हमने  पहले  ही  कार्यवाही  कर  ली  है  |  हमने  महल  को

 अजित  कर  लिया  वहां  पर  होटल  और  तटरेखा  का  सुधार  किया  जा  रहा  फिर  हम  इस  को |

 और  मनोरम  बनाने  के  लिये  कुछ  और  भूमि  अजित  कर  रहे  सड़क  भी  बाई  जा  रही  है  और

 इस  वर्ष  जल  FH¥e STC  और  जल  सुविधाओं  की  ओर  ध्यान  दिया  जा  रहा  पोरवाल  में  इस  विशिष्ट

 कार्य  के  लिय  हमने  पहले  ही  10  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  कर  दिया  महल  को  अजित  करने  और

 स्थान  का  सुधार  करने  के  अतिरिक्त  हमने  वहां  पर  एक  कॉटन  भी  बनाई  हैं  ।

 श्री  रा०  बरुआ  :  कांजी बंगा  एक  महत्वपूर्ण  पवित्र  स्थान  हालके  वर्षों  ब्रम्ह पु तर

 नदी  के  कटाव  के  द्वारा  इसको  गंभीर  खतरा  पदा  हो  गया  है  ।  योजना  में  रखी  गई  राशिं  से
 इसमें

 कहीं  अधिक  पैसा  लगेगा  ।  क्या  सरकार  इसको  उक्त  खतरे से  बचाने के  लिये  विशेष  रुचि  लेगी  £

 श्री  चे०  मु०  पूनिया  :  हां  ।  हमें  इसकी  जानकारी हैं
 और  हम  इस  बारे  में  विशेष  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  गत  वर्ष  कल  फ़ितने  पर्यटक  आये  और  उससे  पिछले  वब॑  की  अपेक्षा

 हमारी  आमदनी  में  कितनी  कमी  हुई  है  ा  वृद्धि  हुई  है  ?

 . श्री  चे०  स०  पूनिया  गत  वर्ष  के  समचे  प्रकट  यातायात  में  5  प्रतिशत  की  कमी  हुई  ।  मेंने

 इसके  कारण दे  दिये  है  ।
 अब

 यह  बढ़ता जा  रहा  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  के  अर्जन  का  सम्बन्ध  हैं

 में  इस  मामले  की  जांच  में  निश्चित  रूप  से  नहीं  बता  सकता हूं
 कि  हमारे  विदेशी  मुद्रा  के

 asa  में  कितने  प्रतिशत  कनी  हुई  ?

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  क्या  राजस्थान  के  बीकानेर  स्थान  को  भी  इस  सुची  में  शामिल  किया  गया  है

 और  यदि  नहीं  क्या  इसका  कारण  यह  है  कि  वहां  के  मुख्य  मंत्री  को  इस  क्षेत्र  से  सहानुभूति  नहीं

 है  क्योंकि  अधिकांश  विधायक  गर-कांग्रेसी  हे  ?  जब  कि  विदेशी  पेंट  सरकार  जो  कि  इसके

 बहुत  समीप  आते  वे  सरकारी  अधिकारियों  द्वारा  रोक  लिय  जाते  हैं  और  उनकों  बताया  जाता  है

 किवे  बीकानेर  न  जायें  क्योंकि  भोजन  तक  के  लिये  कहां  कोई  होटल  या  जलपान  गृह  नहीं  है  ।

 इतना हीਂ  कह  वहाँ  पर  पटन  को  प्रोत्साहन  देने के  लिये  कोई  पोस्टर  नहीं  लगाया  जा  सकता है
 क्योंकि  धन  की  कभी  के  कारण  इस  प्रयोजन  के  लिये  स्थानों  और  कर्मचारियों  का  कोई  उपबन्ध

 नहीं  है  और  बे
 बीड़ी  वालों  और  पानदानों  को  बेचे  जाते  इस  पर  सरकार  का  क्या  रुख  हैं  ?

 शी  चे०  Ho  धुना चा  :  प्रश्नों  का  सम्बन्ध  राजस्थान  सरकार  के  एक  विशिष्ट  रवैया  से  हें  ।
 में  यह  नहीं  मानता  कि  ऐसा  हुआ  फिर  में  माननीय  सदस्य  के  लाभ  के  लिये  जानकारी  प्राप्त
 करना  चाहूंगा  ।

 श्री  ata  fag  महिला  :  हैदराबाद  में  प्रसिद्ध  सालारजंग  संग्रहालय  हैं  और  एक  नई  इमारत
 बनाने  का  विचार  ।  यह  कब  तेयार  हो  जायेगी  ?

 श्री  चे०  स०  पुनाचा  :  पर्यटक  केन्द्रों
 के

 रूप  में  विकास  के  लिये  air (|  और

 को
 न  Ty  +  दरा बाद  इस  में पटनम  स्थानों  को  आन्ध्र  प्रदेश  में  चुना  गया  है  और  सलारजंग  संग्रहालय  wey

 शामिल  किया  गया  है  |

 राष्ट्रीय  राजपथ

 *
 1461.  श्री  लिंग  रेड्डी  :

 क्यां  नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  कौ
 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में
 विवरण  राष्ट्रीय  राज पथों  की  कुल  लंबाई  क्विनी
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 रा  v4 sort  के  बीच  अच न (गत  के  कपा  कारण

 राज्यों  के  बीच  की  असमानता  की  दूर  करने  के  लिये  क्या  राय  वाही  की  गई  और

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  राष्ट्रीय  राजस्वों  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्चे  करने  का  विचार

 ह ै?

 परिवहन  तथा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ado  मु ०  पूनिया  )
 :  अपेक्षित  सूचना

 देने  वाला  एक  विवरण  qAT-Test  पर  रखा  जाता  है  :

 द्

 क्रम  राष्ट्रीय  मुख्य
 संख्या  राज्य  का  नाम  मार्गों की  लंबाई  कैफियत

 आंध्र  प्रदेश  1,412  मील

 आसाम  837  प

 बिहार  1,  167  0

 देहली  45  प

 गुजरात  676  3

 हिमाचल  weet  200  बै

 . जम्मू  और  कदमी र  338  )

 केरल  260  पी

 मध्य  प्रदेश  1,669  0.0

 10  मद्रास  1,050  ब

 11  महाराष्ट्र  1,487  पी

 12
 मणिपुर

 132  ह

 13  816  )

 14.  नागपाल  69  पै

 15  उडीसा  852  ”)

 16  पजाब  784  }

 17  942  े

 18  सीखी  39  प

 19  उत्तर  प्रदेश  1,455  )

 20  पश्चिमी  बंगालਂ  855  प

 नलिन

 योग  14,925  द

 राष्ट्रीय  मुख्य  मार्गों  का  निर्णय
 अखिल  भारतीय  आधार  पर  किया  जाता है

 नदी  क्षेत्रीय  या  स्थानीय  आधार  पर  |  अतः  अलग  राज्यों  की  लम्बाई के  अन्तर कीं  दूर करने  का  प्रदान  नहीं  उठता है  ।
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 घ
 (  धन  )  लगभग  230  करोड़  परन्तु  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  को  व्यवस्थाओं  की  अभी

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 श्री  लिंग  रेड्डी  :  क्या  असर  राज्य  ने  यह  अभ्यावेदन  दिया है  कि
 सरकार  जहा ंसे  माननीय

 ५
 मंत्री  चुन  कर  आय  हो  कर  बंग  तौर  से  मंगलौर  जाने  वाली  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजपथ  में  परिवर्तित

 किया  जाना  चाहिये  क्योंकि यह  मद्रास  और  अर्थात्‌  दो  राज्यों  की  राजधानियों  कों  और

 पश्चिमी  तथा  पूर्वी  समुद्र-तटों  को  मिलाती है  ?

 श्री  चे०  मु
 ०

 पूनिया  :  बंगलौर  तथा  मंगलौर  के  बीच  पहले  से  ही  दोहरे  यातायात  वाली  सड़क
 >
 ्  |  इससे  मद्रास  के  बन्दरगाह  को  और  पूर्वी  तट  पर  मंगलौर  के  बन्दरगाह  को  मिलाने  की
 आवश्यकता  की  पूर्ती  हो  जायेगी  यह  सुविधा  वहां  पहले  से  ही  उपलब्ध  कुर्ग  हो  कर  बंगलौर

 से  जाने  वाली  सड़क के  लिये  जो  सुझाव  दिया  गया  है
 उस  पर  विचार

 किया
 जा  रहा  में  समझता

 हूं  कि
 निकट  भविष्य  में  उस  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजपथ  मान  लेने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  हैं  ।

 श्री  लिंग  रेड्डी  :  यद्यपि  पश्चिमी  तट  मार्ग  का  कार्य  पूरा  हों  गया  है  और  केन्द्रीय  सरकार  उसको

 देखरेख  करती  फिर  भी  उसे  राष्ट्रीय  राजपथ  क्यों  नहीं  माना  जा  रहा  है  जबकि
 वह

 दो  राष्ट्रीय

 राज पथों  को  जो  केरल  तथा  महाराष्ट  में  मिलाता  है  ?

 श्री  चे०  स०  पुनाचा  :  पुरे  परिश्रमी  तट  पर  यह  सड़क  दो  अथवा  तीन  राज्यों
 के

 बीच  विशेष

 महत्व  रखती  है  |  अभी  उसे  राष्ट्रीय  राजपथ  योजना  के  अधीन  नहीं  लाया  गया है  परन्तु  पूरा  व्यय
 सरकार  को  ही  वहन  करना  पड़  रहा  अन्य  राज्यों  में  भी  ऐसी  योजनायें चल  रही  हैं  उसको

 राष्ट्रीय  राजपथ  में  शामिल  कर  लेने  तथा  उसके  का  भार  संभालने  का  प्रदान  अभी

 धीन
 श्री  बसु मता री  :

 पाकिस्तान  तथा  चीन  की  धमकियों  को  देखते  गोहाटी से  ऊपरी  आसाम
 में

 डिगबोई  तक  जाने  वाली  सड़क  को  किन  कारणों  से  अभी  तक  राष्ट्रीय  राजपथ  नहीं  बनाया  गया  है  ?

 श्री  ना  Ho  पूनिया  :  उस  सड़क के  टुकड़ ेके  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा है  ।  अभी  इस  बारे
 में

 हम  कोई  निर्णय  नहीं  कर  सके  हैँ  ।

 श्री  तिम्मया  :  क्या  सरकार  कों  पता  है  कि  कुछ  सड़कें  मरम्मत  आंदि  न  होंने  के  कारण  राष्ट्रीय

 राजपथ  कहलाने  योग्य  नहीं  उनके  उपयुक्त  ढंग  से  रख-रखाव  के  लिये  क्या  कदम  उठाये
 गये

 ह्

 श्री  चे०  स०  पूनिया  :  में  इस  आरोप  को  स्वीकार  करने  के  लिये  तेयार  नहीं  हूं  परन्तु  हमारी

 राष्ट्रीय  राजपथ  व्यवस्था  में  करीब  300  मील  की  लम्बाई  के  ऐसे  सड़क-भाग  हैं  जो  टूटे  हुए  हें  और

 जो  15,000  मील  ArH  ASH  ऐसे  टूट  भागों  की  मरम्मत  करा  कर  एक-दूसरे  से  जोड़ा

 जारहा  अभी  कुछ  पुल  भी  i  राजपथ  योजना के  अन्तत  आने  वाले  215

 बड़े  पुलों  में  से
 अभी  30  पुलों  का  निर्माण  शेष  हैं  और  जिस  कठिनाई  का  मेरे  माननीय  मित्र  ने  उल्लेख

 frat  है  वह  भी  हो  सकती  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Madhya  Pradesh  is  one  of  the

 important  states  in  the  country,  but  the  number  of  national  highways  in  that
 state  is  much  less.  Does  Government  propose  to  have  as  many  National  Highways
 in  Madhya  Pradesh  as  possible  in  order  to  beneht  that  state  ?

 श्री  चे०  स०  पूनिया  :  इस  बारे  में  एक  राज्य  तथा  दूसरे  राज्य  के  बीच  यधानुपात  आधार  पर

 हिसाब  नहीं  लगाया  गया है  परन्तु  में  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता हूं  किਂ  मध्य  प्रदेश  में  अन्य

 राज्यों  की  तुलना  में  राष्ट्रीय  राजीव  का  सब  से  लम्बा  भाग  उसकी
 लम्बाई  1,669  मील  है  जो

 अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  सब  से  अधिक है  |
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 श्रीमती  सावित्री  निगम :  क्या  माननीय  मंत्री  को  उत्तर  प्रदेश  के  राष्ट्रीय  राज पथों  के  बारे

 में  भी  जानकारी हैं  करि  वहां  कई  स्थानों  में  सड़कों  की  स्थिति  अत्यधिक  खराब  हो  गई  है  और  सड़कों  के

 दोनों  ओर  जो  छायादार  वृक्षों  की  पंक्तियों  की  सुन्दर  विशेषता  थी  वह  अब  वृक्षों  में  कमी  होने  के

 विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राज पथों  पर  इन
 वृक्षों  के

 परिरक्षण कारण  घटती  जा  रही  है  ?

 के  लिये  तथा  दोनों  ओर  छायादार  वृक्षों  के  पुनः  रोपण  fea  जाने के  लिये  क्या  qt  उठाये  जा  रहे  हें  ?

 श्री  चे०  मु०  पूनिया :  में  यह  मानता हूं  कि  राष्ट्रीय  राज पथों के  कुछ  भागों पर  वृक्षों  की
 पं

 शक्तियों

 को
 हटाना  पड़ा  था  क्योंकि  सड़कों  तथा

 पुलियों
 को

 चौड़ा क
 रने  तथा  राष्ट्रीय  राज पथों  को  विशिष्ट

 तथा  मानव  निर्धारित  मानक  के  अनुसार  बनाने
 a4

 कार्य  किया  गया  |  अब  दोनों  ओर  वृक्षारोपण

 करने के  लिये  कार्यवाही की  जा  रही  परन्तु
 हमें  इसमें  समय  लगेगा

 |
 जहां

 तक
 राष्ट्रीय  राज पथों

 के
 लिये  निर्धारित

 स्तर
 के

 अनसार  वृक्षारोपण  ऊपरी
 तट

 बनाने  का  प्रश्न  मेरा
 विचार है

 कि

 हमने  saan  को  क़रीब  क़रीब  पूरा  कर  लिया है  ।  केवल  3,000  मील  लम्बा  भाग  जो  देश  के

 विभिन्न  स्थानों  में  अभी शेष  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अनाज  का  एक  जिल  से  दूसरे  जिल  में  लाना-ल॑  जाना

 1458.  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  :  क्या  सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  ५ क  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 सरकार

 ने  अनाज  के  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  में  लाने  ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  को

 रोकने के  लिये  राज्यो ंसे  अनुरोध  किया

 ५ (ख) द
 क्यों  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  ने  अनाज  के  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  लाने  ले  जानें  पर

 लगाये  गये  सभी  प्रतिबन्धों  को  हटाने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  करर  लिया  और

 अमरी
 का  ढारा  बड़े  पैमाने  पर  पी०एल०  480  गेहूं  की  सप्लाई  किये  जाने  के  आश्वासन  से

 राज्यों को  प्रत्येक  राज्य  खण्ड  के  अन्दर  देसी  अनाज  के  निर्बाध  लाने  ले  जाने  की  अनुमति  देने में  कहा  तक

 सहायता  मिली  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 म में  राज्य  मंत्री  गोविन्द  मेनन :

 जी  नहीं

 जी  नही ं।

 अधिकांश  राज्यों  में  धान
 और  चावल

 की  अधिप्राप्ति  करने
 हित  में

 खाद्यान्नों  के

 अन्तर-जिला  संचलन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  लिये  गये  पी०एल०  480  की  बड़े  पैमाने  पर  गेहूं  की

 सप्लाई  होने  से  सम् भरण  स्थिति  सुधारने में  sata  सहायता  मिली  है
 लेकिन

 इस  से
 घरेलू

 अधि ara  प्राप्ति
 की  आवश्यकता खत्म  नहीं  हुई  इन  सम्भरणों से  प्रत्येक  राज्य में  फिर  १  खाद्यान्नों  के
 निर्बाध  संचलन  शुरू  करने  में  सहायता  नहीं  मिली  है  ।

 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  द्वारा  मध्य  प्रदेश  कौर  उडीसा  के  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण

 1460.  श्री  प०  बेंकटासुब्बया  :

 श्री  Ho  चे  पन्त

 क्या  सामुदायिक  विरासत  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  खाद्य  तथा
 Bio

 संगठन  ने  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  कुछ  क्षेत्रों  कॉ
 पूर्व-विनियोजन हवाई  और  भूमि  सबंधी  सर्वेक्षण  करना  स्वीकार  कर  लिया
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 यदि  तो  इस  की  मुख्य  रूपरेखा  कया  और

 ऐसा  सर्वेक्षण  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  किया  जायेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इयामघर

 भारत  परकार  ने  य०  एन०  स्पेल  पड  तथा  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  की  सहायता  से  बन

 संसाधनों  की  परियोजना  पूरी-विनियोजन  सर्वेक्षण  शुरू  किया है  ।
 इस  परियोजना

 में
 मध्य  प्रदेश

 तथा  उड़ीसा  के  वह  भाग  भी  शामिल  हूं  जिनका  सर्वेक्षण  होना  है  ।

 लगभग  131  लाख  रुपये  की  लागत  से  लगभग  11,500  वर्ग  मील  के  अविकसित  क्षेत्र

 का  सर्वोक्षण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इपमें से  भारत  सरकार  लगभग  89.00  लाख  रुपये  और  ९ 4 य० | स me
 एन ०ए:-/०एफ० ी  42.00  लाख  रुपये  खच  करेगा  ।  परियोजना  में  सम्मिलित  चुने  हुए  क्षेत्रों

 बन  उद्योग  विकाश  के  लिए  कच्ची  सामग्री  प्राप्त  करने  हेतु  परियोजना  का  निरीक्षण  करेगा  |

 जी  ati  इस  परियोजना के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  राज्यों में  चुने हुए
 क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण

 करने का  प्रस्ताव  है  :--

 हिमाचल  उत्तर  आन्ध्र  मध्य  केरल  और

 मसल  |

 दिल्‍ली  में  सड़क  दुर्घटनायें
 *  1462.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या  नौवहन  तथा  पं पट नो  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  पहले  एसा  कोई  सर्वेक्षण  किया  गण  है  जिससे  यह  पता  चलता है  किः  दिल्‍ली  में  सड़क

 दुर्घटनायें  चौराहों  पर  लगाय  wa  बड़े  विज्ञापन  पट्टों  और  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  में  बिना  लाइसेंस

 वाली  रेहाड़िया  चलने  के  कारण  होती

 क  एसा  facia  फिया  गया  था  कि  ऐसे  सब  विज्ञापन  पट्टों  हटा  दिये  जायें  और  रेहड़ियों

 का  भी  कम से  कम  किय  जाये  ;

 (71)  क्या  यह  भी  सच  है  ५  दिल्‍ली  में  विज्ञापन  पट्टों  और  रेहड़ियों  की  संख्या बढ़  गई

 यदि  तो  इस  मामले  में  कण  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 नौवहन  odes  मंत्री  संजीव  जी  नहीं  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  तमाम  विज्ञापन  वार्डों  को  हटाने  का  नीचे  थ  नहों  किय  परंतु

 जिन  रेह डो वालों  के  लाइसेंस  वापस  ले  गये  उन्हें  धीरे  धीरे  छोटी  दुकानों में में
 फिर

 से
 बसाने

 का  निगम  का  प्रस्ताव  है  ।

 विज्ञापन  वे  स्थल  1963-64  में  204  से  घट  कर  1965-66  में  148  हो  गये  है  ।

 विभाजन  के  are  जिन  2208  रेहडी  वालों  को  लाइसेंस  दिये  गय  थे  उनमें  से  74  व्यक्तियों  के

 लाइसेंस  वापस  ले  लिये  गये  हं  और  उन्हें  दुकान  दे  दी  गयी  है  |

 wea  नहीं  उठता  है  ।

 निर्वाचन  व्यय  पर  रोक

 ै  1465.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  घुलावट  सीना  :

 क्या  विधि  मंत्रो  15  1966  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  14
 के

 उत्तर
 के

 संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्य  निर्वाचन  व्यय
 पर  रोक

 के
 संबंध  में  निर्वाचन  आयोग  के  प्रस्तावों  पर  सरकार  ने

 इस  बीच  विचार  कर  लिप  और
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 mfs HIN (a)  यदि  तो  उसका  क्या  नाम  निकला

 विधि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 वे०

 रा०  :  ari

 सरकार  ने  निर्वाचन  व्ययों  के  बारे  में  निर्वाचन  आयोग  की  सिफारिश  को  स्वीकार  a

 रने  का  सविस्मय  किया  है  ।

 अमरीकी  ा उवबरक  सलाहकार
 *  1464.  श्री  घुलेदवर  मीना  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका

 कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  15  1966  के  अतारांकित
 र  ्य  फि इसस  या  34  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कपा  क  SY

 क्या  सरकार ने  अमरीकी  बिक  सलहकार  की  सिफारिशों  पर  इसे  बीच  विचार  कर

 लया  और

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया

 सामुद्रिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  sara  :

 (%.)  तथा  (a)  :  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  दिया  गय  है
 2

 में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०  eto  6203/66।]

 परीक्षण  कार्यक्रम

 *  1465.  श्री  मलाइछामी  :  कण  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह

 बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केश  भर  में  भूमि  परीक्षण  काय  क्रम को  क्रियान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार

 त्या  राज्य  सरकारों  के  बीचਂ  कोई  समन्वित  योजना  और

 लोकेश  भर  में  वैज्ञानिक  तरीके  से  भूमि  परीक्षण के  लिए  सरकार  का  कण

 कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  उपमंत्री  दयामघर  :

 और  :  जी  चौथा  योजना  की  अवधि  में  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  समस्त  राज्यों  में

 भूमि  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  करने  के  बार ेमें  एक  समन्वित  awa  को  का यं रूप  दिया
 गया  चौथी  योजना  की  अवधि  में  मौजूदा  भूमि  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  को  सुबह  करने  का
 प्रस्ताव  है  जिससे  कि  अधिक  क्षेत्रों

 को  इन  प्रयोगशालाओं  के  कार्य  क्षेत्र  में  लाभ  जा  सके  और  नई
 प्रयोगशालाओं  विशेषकर  सघन  कृषि  के  क्षेत्रों  की  स्थापना  की  जा  सके  ।  समस्त  प्रयोग
 शालाओं  के  तकनीकी  कार्य  का  समन्वय  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  संस्थान  दिल्‍ली  द्वारा  किया
 जाता  है  ।

 कलकता  बन्दरगाह
 *  1466.  थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :

 क्या
 नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 (#)  क्या  भारत में  a  री  मात्रा  में
 रूस  से  मिट्टी  का  तेल  लाने  वाले  बड़े  आकार  के  तेलवाहक

 जहाजों  के  लिये  कलकत्ता
 की  जाती

 बन्दरगाह  पर  जहाजों  को  की  व्यवस्था  नियंत्रित  रूप से
 नहीं

 7777



 Written  Answers  Vaisakha  13,  1888  (Saka)

 मदि  तो  क्या  इस  कमी  को  पुरा  करने  में  fad  कोई  योजना  आरम्भ  की  गई  और

 भारी  मात्रा  में  तेल  तया  अनाज  लाने  वालेਂ  बड़े  जहाजों  को  ठहराने  के  लिय  स्थान  की

 व्यवस्था  करने  हेतु  किंग  जाज  बन्दरगाह  का  विस्तार  न  किये  जाने  के  क्या  कारण है
 ?

 नौवहन  तथा  पर्यटन
 मंत्री

 संजीव  कलकत्ता  पत्तन  में

 तैल  पोत
 बज  बज

 पर  caifaay  घाट  पर  टिकते  ह  ।  घाट
 पर

 आठ
 जटी

 इसमें

 565  फुट  लंबे  टेंकर  आते हैं  |  चूँकि  निबन्ध  क्या  मजबूत न  थे  इस  लिय  पीछ  6171  फुट  लिबासे  रूसी

 टेंकरों  को  वहीं  ठहरने  में  कुछ  कठिनाई  होती  थी  ।  इस  कठिनाई  कोचर  करने  के  लिये  कलकता  पत्तन

 कमिश्नरों  ने  ज्वार  की  बड़ी  नाजुक  स्थिति  में  एक  विशेष  गमले  के  रूप  में  नवम्बर  और

 1965  में  कामचलाऊ  प्रबन्ध  न्यय  |

 (a)  va  कामचलाऊ
 प्रबन्ध  करना  चालू  महीनों में

 संभव  नहीं है
 क्योंकि  ज्वार  पहले से  प्रबल

 है  और  उस  का  क्षेत्र  भी  बड़ा  रूस  से  तेलਂ
 यातायात के  लगातार

 चालू  रहने की  दृष्टि से
 लर

 जेट्टी  में  प्रबल  निबन्धों  की  व्यवस्था  की  गयी है
 ताकि  लंबे  टेकर  वहां  ठहर

 सके  ।  यह  जेट्टी

 चाल है  भविष्य  में  इस
 किस्म

 के टेंकरों  को  वहां  ठहरने  में  किसी  कठिनाई  की  संभावना  नहीं  है  ।

 (7)  इट्स  लाक  द्वारा  होकर  आने  में
 कठिनाई

 और  डाक  क्षत्र  में  घूमने  में  कठिनाई  के  कारण

 किंग  जानें  डाक  पर
 565  फीट  तंक  लंब टेकर  आ  सकते है  सी

 मित  घाट  सुविधाओं
 के  कारण

 सामान्य  माल के  530  फुट  तक के  जहाज  किंग  जाज  डाक  पर  आ  सकते  है  ।

 हिन्दी  घाट  के  तैयार  हो  जाने  पर  यहां  आने  वाले  जहाजों  के  साइटों  पर  इस  प्रकार  की  रोक

 न  लगाई  जायेगी  ।

 खाद्य  विभाग  के  कर्मचारी

 1467.  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  श्री  इन्द्रजीत  गीत

 श्री  मुहम्मद  इलियास  श्री  बटा  सिह  8

 श्री  दाजी  ॥

 क्या
 सामुदायिक

 विकास  तथा  सहकार  मंत्री  11  1966  की  SUTATHE F

 सुचना  के  उत्तर  में  दिये  गये  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  खाद्य  विभाग  के

 कम  चोरियों  को  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  नौकरी  में  लेने  के  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया  और  aa  तथा  निबंधन

 निर्धारित  करने  में  और  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  में  राज्य  मंत्री  गोविन्द  मेनन )
 यह  मागल  अभी  भी  विचाराधीन  है  ।

 कृषि  उत्पादन

 *  1468.  शी  चालक  कण  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बढ़ाने के  लिये  कृषि  के  विभिन्न  संबंधित  विभागों में  समन्वय

 ?
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 क्या  सरकार  मिट्टी  तथा  भूमि  उपयोग  सर्वेक्षण  के  आधुनिक  तरीकों  का  अनुसरण  करती

 और

 एसा  अमरीका और  रूस  को  तुलना में  कहां  तक  किया  जाता है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इयामघर  :

 (#)  जो  ऐसा  समन्वय  ऊंचे  स्तर  पर  खाद्य  तथा  कृषि  सम्बन्धी  कैबिनेट  की  एक  समिति  द्वारा

 सुनिश्चित  किया  जाता  है  जो  अनप  बातों  के  साथ  art  कृषि  उत्पादन  सम्बन्धी  समस्त  समस्याओं  से

 सम्बन्ध  रखती  है  ।

 जी

 विभिन्न  विकसित  तथा  प्रगतिशील  देशों में  विशेषतण  उत  केशो ंमें  जिसकी  भूमि  समस्याएं

 हमारी  जैसी  हूँ  उपलब्ध  वैज्ञानिक  ज्ञान  को  पूरे  तौर  से  अध्ययन  करने  के  बाद
 हमारा  भूमि  सर्वेक्षण

 तकनीक  विकसित  फिया  गया  है  !

 पेर-सरकारी  क्षेत्र  में  कृषि  सम्बन्धी उद्योगों  में  अमरीका  की  भागिता

 ै  1469.  श्री  प्र०  |. ह ५  बरुआ  :  व  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  सरकार ने  अमरीकी  र-सरकारी  उद्योग  का  देश  के  कृषि  संबंधी  उद्योगों में  भाग  लेने के
 लिए  जिन  कथित  प्रोत्साहनों  को  tana  को  उनका  ब्यौरा  तथा  स्वरूप  बया  और

 इस  पैदा  के  संबंध  में  अमरीकी  उपक्तमिओं  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इयामघर  :

 देश  के  कृषि  सम्बन्धी  उद्योगों में  भाग  लेने के  लिए  अमरीकी  गैर-सरकारी  उद्योग  को  किसी

 विद्वेष  प्रोत्साहनों  के  में  कोई  dasa  नहीं  की  गई  है  ।

 xe  ही  नहीं  होता  ।

 खाद्यान्नों  के
 न्यूनतम

 समर्थन
 मूल्य

 ने  1470.  श्री  दी०  चल  क्य  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  कृषि  मूल्य  आयोग  वह  1966-67  की  फसलਂ के  लिए  चना  आदि

 अनाजों  के  न्यूनतम  समेलन-मूल्य  निर्धारित  करने  की  कोई  उपयुक्त  dare  कर  सका

 (a)  यदि  तो  वह  कसौटी  क्या  और

 (71)  कंपा  इन  अनाजों  के  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  कर  दिये  गये

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दयानगर  :

 (a)  से  :  विश्वसनीय  तथा  विस्तृत  आँकड़े  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कृषि  मूल्य  आयोग
 अनाजों  के  सिर  न्यूनतम  समय  न-मूल्य  निर्धारित  करने  की  कोई  वैज्ञानिक  व  उपयुक्त  कसौटी  तयार
 नहीं

 कर
 सका  संबंधित  जानकारी  इकट्ठी  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे

 जहां  तंक  (1966-67 के  मौसम में  विपणन  होने  वाली  )  1965-66  की  रबी  फसलों  का
 सम्बन्ध  है  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  फि  उसने  (1965-66  के

 मौसम  में  विपणन हुई  )'  1964-65
 फसल  के  लिए  गेहूं  तथा  चने  के  लिए  जिन  त्यपनतम a

 समय  न-मूल्यों
 की  घोषणा  की  थी  वही  मूल्य

 1966-67  के  मौसम  पर  भी
 लागू  रहेंगे

 ।

 अभी  तक  1966-67 की  खरीफ  फसलों  के  लिए  |
 सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 न  भी  afar  आयोग ने  कोई
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 year
 सचिवालय  आशुलिपिक  )

 1471.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  gan  नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  केन्द्रीय

 सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा के  बारे में  5  अप्रैल  1966 के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  3262  कें  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उतकों  किसी  एसे  पदाधिकारी  के  बारे
 में  जानकारी है

 जो  उड्डयन  विभाग से
 संबंधित  नही ंहै  परन्तु  उस  विभाग  के  पदाधिकारी  के  रूप  में  कागजों  पर  हस्ताक्षर  करता  है  और

 अन्य  प्रकार स  भी  कार्य  करता  तथा  अपने  आप  को  ज्  विभाग  का  अधिकारी  बतलाता  और

 यहां  तो  इसके  क्या  कारण  हूं  ?

 नौवहन  तथा  प्यारे  मंत्री  (att  :  और  केन्द्रीय

 सरकार  का  एक  जोकि  इंडिया  टूरिजम  होटल  कारपोरेशन  लिमिटेड में  उप नियुक्त  है

 और  उस  कारपोरेशन  के  जोकि  विमानन  विभाग  के  सचिव  और  प्रशास  सुधार  निगम  वे

 सदस्य-सचिव  भी  के  निजी  सचिव  के  रूप  में  नियुक्त  और  इन  विभिन्न  हैसियत ों से  कार्य  करने के

 लिए  अलग  अलंग  निजी  सचिवों  के  अभाव  में  सम्बद्ध  अधिकारी  के  व्यक्ति  सचिवालय  में  कायें

 करता  रहा  है  ।

 राजस्थान  में  चने  का  सड़ना

 41472.  श्री  प०  Alo  बारुपाल  :  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि

 राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  से  चने  को  ले  जाने  और  राज्य  में  लाने

 पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिय

 बयो यह्  भी सच  हैकि  इस  प्रतिबन्ध  परिणामस्वरूप  हजारों  क्विंटल  चनाਂ  राजस्थान  की

 मंडियों  में  सड़  रहा  है  और  कीटों  arfe  द्रास  नष्ट  किंग  जा  रहा

 कण  यह  भी  सच
 है

 कि  न  तो  केन्द्रीय  सरकार
 और

 न
 खाद्य  निगम

 इस  चने
 को

 खरीदनें
 के

 लिये  तैयार  और

 यदि  तो  चने  की  हो  इस  gaia
 हो

 रोकने
 के

 जिसकी  अन्य  राज्यों  में  गेहूं  के

 स्थान  पर  उपयोग  के  लिये  अविलम्बनीय  आवश्यकता  केन्द्रीय  स्तर  पर  इस  समस्या  को  हल

 करने  के  लिये  सरकार  का  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 साम  कायिक
 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गोविन्द  :

 जी  at

 राजस्थान  की  कुछ  मंडियों  में  कुछ  चना
 इकट्ठा  हो  गय  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  राजस्थान  में  उपलब्ध  फालतू  चना  खरीदने
 की

 कोशिश  कर

 रहा  है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भूखमरी  से  मृत्यु
 *  1473.  शनी  प्०  च०  बरपा  :  श्री  ्  लिमये  :

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  श्री  किसान  पटनायक

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :
 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  2

 डा०  रतन  श्री  हरि  fact  कामत

 श्री  युद्धवीर सिंह  :

 कण  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भुखमरी  से  मृत्य ुके
 बारे  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल

 आपात  निधि  के  विशेषज्ञ के  प्रतिवेदन  की  ओर  दिलाया गय  जिसमें  सरकार  द्वारा  भुखमरी से

 मृत्यु  का  खण्डन  किये  जाने  की  बात  को  वक्तव्यਂ  बताया  ग  शा न  ्
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 यदि  तो  इस  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इससे  उत्पन्न  होने  वाले  प्रभाव  को  दूर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गोविन्द  :

 जी  att  भारत  सरकार ने  डा०  डोनल्ड  एक  कनाडा का  नागरिक  जोकि  हाल ही  में

 का  कर्मचारी  के  प्रकाशित  aaa  के  बारे  में  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  है  ।

 (a)  सरकार  प्रकाशित  वक्तव्य  से  सहम्त  नहीं  है  |

 सरकार ने  दोनों  संसद  में  और  संसद  के  बाहर  देश  में  चल  कमी  की  स्थिति  के  बारे  में

 सही  स्पष्ट  कर  दी  है  और  इस  विशिष्ट  मामले में  किसी  है विशेष  कदम  उठाने की  आवश्यकता

 नहीं  समझी  जाती  है  ।

 Cow  Slaughter

 *1474.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  ह
 थै  Shri  Bade  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Vishram  Prasad  :

 Will  the  Minister  of  Food,  Agriculture,  Gommunity  Develo
 pment

 and

 Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  Sanyasis  have  gone  on  hunger  strike  or  have

 launched  a  Satyagraha  some-where  in  New  Delhi  for  the  imposition  of  a  ban

 on  cow-slaughter  ;

 (b)  whether  some  of  them  have  been  arrested}

 (c)  whether  Government  have  been  informed  about  the  police  excesses  com-

 mitted  on  them;  and

 (d)  ifso,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  &  Cooperation  (Shri  Shyam  Dhar  Misra)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  No  such  complaint  has  been  made  by  any  of  the  hunger  strikers

 (d)  Does  not  arise.

 कलकत्ता  पत्तन  प्रबन्ध  सम्बन्धी  संस्था

 क न
 1475.  सुबोध  हंसना  :  श्री  स०  do  सामन्त  शक

 थ्री  भागवत  झा  आजाद  :  क चके श्री  म०  ला०  द्विवेदी

 क्या  नौवहन  तथा  ध. पथटन  मंत्री  रहे  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि

 सरकार
 ने

 कलकत्ता
 में  पत्तन  प्रबन्ध  संबंधी  संस्था  स्थापित की

 यदि  तो

 एक  बार  में
 कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  fear

 1..5/66
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 उनकों  किस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दिया  और

 क्या  इत  प्रकार  की  और  संस्थायें  भी  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  संजीव  :  से  :  कलकत्ता

 पत्तन  कमि दान रों  ने  एक  पत्तन  प्रबन्ध  संस्था  स्थापित  की  नशर  संस्था  का  उद्घाटन  30

 1965  को  हुआ |  यहा ंपर
 25

 से  30  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  की  सुविधा  मौजूद  हैं  और

 य  सुविधायें  masa के  नये  भर्ती  किये  गये  अधिकारियों  तक  सीमित  विभिन्न  विभागों  से

 लिये  गये  aq  भर्ती  किये  गये  अधिकारियों  को  पत्तन  का  विभिन्न  शाखाओ ंके  बाबत  मोटा  तौरसे

 ज्ञान  अजन  के  लिये  इत  प्रशिक्षण  में  प्रवर  अधिकारियों  के  लेक्चर  शामिल  र. ह

 ऐसी  संस्थाओं  को  स्थापित  करने  का  ए  सा  मामला है  जो  पत्तन  प्राधिकरण के  प्रशासनिक  अधिकार

 के  अंतगंत  आता है  ऐसी  हो  संस्थायें  स्थापित  करना  अन्य  पत्तन  अधिकारियों  पर  छोड़  दिया

 गया है  यदि  वे  चाहे  1]

 सहकारी  विपणन  समितियां

 के  1476.  श्री  प्र०  रण  चक्रवर्ती  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मंत्री  यह भ

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  सहकारी  विपणन  समितियों  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सहकारी  समितियों  को  अनाज  के  समाहार  के  काम  में  लगाने  के  लिये  प्रशासनिक  और

 अन्य  क्या  उपाय  किये  गये  और

 अनाज  के  क्रय-विक्रय  के  बारे  में  पिछले  दो  वर्षों  में  कितनी  प्रगति  हुई है  तथा  इस  वर्ष  के

 लिये  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इयामघर  :

 से  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  eto  6204/66।  |

 Co-operative  Societies

 *1477.  Shri  Bibhuti  Mishra  e

 Shrimati  Ramdulari  Sinha  :

 Will  the  Minister  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and

 Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  he  had  held  discussions  with  the  Chief  Minister

 of  Bihar  at  Patna  in  the  second  week  of  January,  1966  with  regard  to  the  improve-
 ments  to  be  made  in  the  working  of  the  Cooperative  Societies  ;  and

 (b)  if  so,  the  nature  of  conclusions  arrived  at  for  affecting  improvements  in

 these  societies  ?

 The  Deputy  Minister  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Shyam  Dhar  Misra)  :  (2)  &  (b).  A  statemeni  is  laid

 on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 The  former  Minister  for  Community  Development  and  Cooperation  toured

 Bihar  from  5th  to  101  January,  1966,  participated  in  a  cooperative  seminar  and
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 later  discussed  various  problems  with  the  Chief  Minister,  Bihar.  He  urged  that

 the  cooperative  movement  which  was  very  weak  in  Bihar  should  be  strengthened

 considerably.  The  following  measures  were  suggested  for  the  purpose  :

 (a)  The  credit  structure  should  be  made  strong  through  a  concerted  program-
 me  of  liquidation  of  dormant  societies  and  amalgamation  of  weak  societies  to

 form  viable  and  potentially  viable  units.

 (b)  Intensive  efforts  should  be  made  for  increasing  the  membership,  share

 capital  and  deposits.

 (c)  Continuous  link  should  be  established  between  cooperative  credit,  marke-

 ting,  processing  and  consumer  activities.

 (d)  Gadres  of  trained  personnel  should  be  built  up  both  in  the  Department
 and  in  the  cooperative  institutions.

 (e)  Growth  of  non-official  leadership  should  be  promoted  by  enabling  elected

 office  bearers  of  cooperative  institutions  to  exercise  full  powers  of  émanagement;
 an

 (f)  The  State  Cooperative  Union  should  function  as  the  representative  federal

 organisation  in  the  State.

 कृषि  उत्पादन

 *  1478.  श्री  लिंग  रेड्डी  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की
 छुपा  करेंगे कि

 :

 देश में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने के  हेतु  किसानों  को  प्रोत्साहित  करने  लिए

 सप्लाई  की  स्थापना  के  संबंध  में  आज  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 खती  की  पैदावार  बढ़ाने  के  लिए  किसानों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कृषि

 खाद  आदि  देने  के  सम्बन्ध  में  क्या  अन्य  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 अतामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दयानगर

 इस  समय  इनपुट्स  सप्लाई  बेक  की  TAT AT  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  परन्तु  veer  समिति
 ने

 कीटनाशक  औषधियों  आदि  की  सप्लाई  का  समन्वय  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय
 कृषि  सेवा  निगम  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  सिफारिश  की  है  ।  अन्य  प्रस्तावों  के  साथ  इस  सीमा  रिस

 पर  भी  विचार  हो  रहा  है  |

 एक  विवरण  सभा  पटलਂ  पर  रख  दिया  गया है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये
 संख्या  एल०  टी०  6206/66  1]

 चीनी  सम्बन्धी  सेन  आयोग

 के
 1479.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 श्री  घुलइवर  मीना  :

 क्या
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  8  1966  पके  तारांकित  प्रदान

 संख्या  393  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  समान  थी  सेन  आयोग  की  वर्ष  1965-66  के  लिए  निम्नतम  गन्ना  मूल्य
 सम्बन्धी  सिफारिश  को  छोड़  कर  अन्य  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या  निर्णय  किये  गये  हैं  ?
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 सामुदायिक  विरासत  तथा  सहकार  simran
 नन  उप-मंत्री  :

 जी  नि

 सेन  आयोग  की  बहुत  सी  सिफारिशें  हैं  और  उनमें  से  कुछ  पर  facia  ले  लिया  गया  है

 अर्थात  लागत  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  और  निर्यात  सम्बन्धी  हानियों  को  पूरा  करने  के

 लिये  उत्पादन  शुल्क  में  वृद्धि  ।  कारखाने  से  चलते  समय  के  मूल्य  निकालने  के  लिय  आयोग  द्वारा  तयार

 की  गयी  लागत  अनुसूचियों  स्वीकार  कर  ली  गयी  हैं  और  अब  दाक रा  के  कारखाने  से  चलते  समय  के

 मूल्य  इन  अनुसूचियो ंके  अनुसार  उपयुक्त  समायोजन  करके  निर्धारित  किये  जाते  यह  निर्णय

 किया  गया है  कि  शर्क रा  उद्योग  को  दी घं कालीन  आधार
 पर  उत्पादन  शुल्क में  छूट  देने  की  आवश्यकता

 नहीं  होगी  freq  जब  कभी  आवश्यकता  होगी  तब  इस  पर  विचार  किया  जा  शकरा  की

 निर्यात  सम्बन्धी  हानियों  को  पुरा  करने  के  लिये  पहली  1966  से  शर्करा  पर  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क में
 8.  35  रुपये  प्रति  क्विंटल की  वृद्धि  की  गयी  है  ।

 नागपुर  के  लिये  विमान  सेवाएं

 *  1480.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  नौवहन  तथा  vier  मंत्री  19

 1966 के  तारांकित  प्रदान  संख्या  1213  के  उत्तर के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  नागपुर के  लिये  रात्रि  यात्री-विमानਂ  सेवायें  आरम्भ  की  जायेंगी  ;

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  संजीव  :  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 चूंकि  ये  परिचालन  फिलहाल  विमानों  द्वारा  किये  जाते  इसलिए

 कालीन  हवाई  डाक  सेवा  पर  यात्रियों  को  ले  जाना  उचित  नहीं  समझा  जाता  है  ।

 बम्बई  में  नया  होटल

 1481.  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  :

 भी  रामपुरे  :

 कया  उदयन  नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हिल्टन  कंपनी  के  सहयोग  से  बंबई  में  4  करोड़  रुपये  की  लागत  सेਂ  एक

 होटल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  मंजूर  कर  लिया

 सरकार  कीਂ  शर्तें  क्या  और

 क्या  टाटा  समवाय-समूह ने  बंबई  और  कलकत्ता में  होटल  खोलने के  लिये  अमेरिकन

 इंटर-कान्टिनेंटल  होटल  कारपोरेशन  के  साथ  सहयोग  कर  लिया  है  ?

 नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  संजीव  :  बंबई  में  एक  लग्जरी

 होटल  स्थापित  करने  के  लिये  एक  भारतीय  पार्टी  हिल्टन  से  कर  रही  at  तक  सरकार

 द्वारा  मंजरी  '  नहीं  दी  गई  है  ।  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 (a)  प्रदान  नहीं  उठता  है  ।
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 जी  नहीं  किमेरी  इंटर-कांन्टिनेंटल  होटल  कारपोरेशन  आफ  अमेरिका के  सहयोग  से

 एक  होटल  की  स्थापना  और  ताजमहल  के  पुननेवीनीकरण  और  विस्तार  करने  का

 एक  प्रस्ताव  इंडियन  होटल्स  fo  बंबई से  aged  विभाग  को  मिला है  ।  प्रस्ताव  विचाराधीन

 4

 अच्छी  किस्म  के  बीजों  का  संभरण

 *  1482.  श्री  लिंग
 रेड्डी

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 देश
 में

 किसानों
 को  कितनी  मात्रा

 में
 अच्छी  किस्म

 बीज  दिये  जाते

 (
 \  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  देश  को  अच्छी  किस्म  के  बीजों  के  सम्भरण  के  मामले  में

 आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  और

 इस  काय  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दयानगर

 से  एक
 विवरण  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया है

 ।  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  Vato  eto

 सावर  का  हवाई  ASST

 4738.  श्री  अब  Fo  गोपालन  :  क्या  नौवहन  तथा  पित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मलाबार  वाणिज्य  मंडल  ने  सरकार
 से

 प्रार्थना  की  हैं  कि  वहू  बिड़ला  माथुर
 के  अपने  Sil  हवाई  अड्डे  को  प्रयोग  में  लाने  के  संबंध  उसके  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर

 क्या  वाणिज्य  मंडल  ने  कॉजीकोड-कॉचीन-कोयम्बट्र  होकर  बम्बई-मंगलौर  डकोटा

 विमान  सेवा  का  विस्तार  करने  की  प्रार्थना  की  और

 क्या  सरकार  क  विचार  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  तथा  बम्बई-मंगलौर  डकोटा

 विमान  सेवा  का  विस्तार  करने  का  है  ताकि  मावर  हवाई  अड्डे  का  प्रयोग  क्रिया  जा  सके  ?

 नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  संजीव  :  और

 प्रस्ताव  पर  बहुत  सावधानी  से  विचार  करने  के  बाद  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है
 कि  बेलारी  से  हॉकर  डकोटा  विमान  तक

 से
 भी  एक  अनुसूचित  विमान  सेवा  चलाना  सुरक्षा

 की  दृष्टि  से  संभव  नहीं  होंगा  ।

 केरल  में  कोयलयोट्टम  बंदरगाह

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 4739.  श्री  अ०  शक्  गोपालन  :  कया  नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने

 क्या  यह  सच
 है  कि  केरल  की  कोयल थो टन  बन्दरगाह में  जहाजों को  ठहराने की  व्यवस्था

 नहीं  है  और  जहाजों  को  समुद्रतट  से  आधा  मील  से  लेकर  एक  मील  की  दूरी  पर  खड़ा  किया  जाता
 ।  आर

 (@):  यदि  तो  इस  बन्दरगाह  का  विकास  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 नौवहन  तथा  ज  मंत्री  संजीव  :  और

 एक  खुला  बंदरगाह  है  ।  केरल  सरकार ने  सुचित  किया है  कि  स्टीमर  खुले  समुद्र  में  तट

 लगभग  तीन  मील  की  दूरी पर  ठहरकर  केवल  इलमेनाइट का  माल  उठाते  पिछले
 तीन

 वर्षों
 से

 इस  पत्तन  से  इलमेनाइट  के  लिये  विदेशी  खरीदारों  की  मांग  समाप्त  हो  गई  चूंकि

 थोट्रन  के  निकट  निंदा कारा  पर  135.  65  लाख  रुप्प्य  की  प्राकंकलित  लागत  पर  एक  माल  पतन  की
 स्थापना  प्रगति  पर  इसलिये  राज्य  सरकार  कोयलथोट्रन  पतन को  विकसित  करना  जरूरी  नहीं

 समझती  है  ।

 मद्रास  में  छोटे  पत्तनों  का  विकास

 4740.  श्री  अ०क०  गोपालन :  क्या  नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राष्ट्रीय  बन्दरगाह  बोले  ने  आपातकालीन  उपाय के  रूप  में  मद्रास में  छोटे  पत्तनों  के
 विकास के  लिये  कुछ  योजनाओं की  सिफारिश  की  जिन पर  1  करोड़  5  लाख  रुपय  खर्च  होंगे  ;

 बची  हुई  परियोजनाओं  तथा  नई  परियोजनाओं  के  लिये  कितनी  राशि  की  व्यवस्था

 की  गई  और

 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौवहन  पेंशन  मंत्री  संजीव  से  (7)
 1965

 में  कलकत्ता में  हुई  अपनी  बठक में  राष्ट्रीय  हारबर  बोर्ड ने  निर्णय  किया है  कि
 चौथीਂ

 वर्षीय  योजना  के  लिये  सरकारों  द्वारा  छोट  और  मध्यवर्ती  पत्तनों  के  बारे  में  दिय  गय  प्रस्तावों

 पर  परिवहन  मंत्रालय  को  संबंधित  राज्य  सरका  रों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विचार-विमश  करना  चाहियें

 और  तब  परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  अपनी  सीमा  रिदा  योजना  आयोग  को  दी  जानी  चाहिये  ।  1966-67

 की  वार्षिक  योजना  भी  ga  प्रस्तावों  का  अंग  है  ।  विचार-विसर्प  हो  गया है  और  सिफारिशों  को  अंतिम

 रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 1966-67  के  लिये  मद्रास  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  राशि  का  अलंग  अलग  खर्चे  नीचे  दिया

 जा  रहा  है  :--

 (1)  छोटे  पत्तनों कीਂ  नयी  योजना यें
 र्थ्य

 लाखों  में  लाखों  मे ं)

 कुड्डलोर  क  32.40

 तख्तियो  रिनਂ  चक  16.50

 नागापत्तिनाम  00

 गन्नौर  e  3.60

 कुलशेखरपत्तिनमਂ  1.00

 os  pe:

 56.50  56.50

 (2)  छोटे
 =

 कौ
 पिछली  योजना

 से
 आगे  लायी  गयी

 शक  शक  e  डि  48.90 e

 105.40

 7786



 3  1966  लिखित  उत्तर

 —_—  $$ लगा  $$

 भूमि  पर  खेती

 4741.  श्री  अ०  क०  गोपालन  क्या  साम  दायिक  विकास  ०  था  सहकार  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  विभिन्न  किस्मों  की  8  करोड़  70  लाख  एकड़  भूमि  पर  खेती  नहीं  की  जाती

 अर

 यदि  हां  ,  तो  उस  भूमि  पर  खेती  करने  के  लिए  सरकार  ने  FAT  योजना  बनाई  है ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्याम घर
 :

 देश  के  1964-65  के  भूमि  उपयोग  के  आंकड़ो ंके  अनुसार  खेती  योग्य  परती  भूमि  का  क्षेत्र

 819.  5  लाख  एकड़  परन्तु  इस  समस्त  क्षेत्र  में  खेती  नहीं  की  जा
 सकती

 क्योंकि  यह  बड़ा  महंगा

 खेती  के  अंतगर्त  लाने  से  पहले  काफी  बड़े  क्षेत्र  का  सुधार  करना  पड़ेगा  ।

 परती  भूमि के  वितरण  का काय  भूमि  आवंटन के  सामान्य  नियमो ंके  अनुसार  राज्य

 सरकारों
 द्वारा  तथा

 भूमिहीन  कृषि  कार्य  कर्ताओं
 को  बसाने  की  एक  केन्द्रीय  योजना

 के  अनुसार  किया
 जाता  सामान्य

 आवंटन
 नियमों  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  ने  अब  तक

 भूमिहीन
 परिवारों  तथा

 अपराधिक  भूमि धारियों  को  लगभग  110  लाख  एकड़  परती  भूमि  का  आवंटन  किया है  ।  केन्द्र

 प्रायोजित
 योजना  के  अनुसार  अब  तक  लगभग  3.  81  लाख  एकड़  भूमि  को  बांटा गया है  और

 उसमें  खेती  शुरू  कर  दी  गई  चतुर्थ  योजना की  अवधि में  29,960  परिवारों को  बसाने के  लिए

 2,09,700  एकड़  परती  भूमि  को  सुधारने  का  प्रस्ताव  हैं  ।

 फसलों  का  नमूना  सर्वेक्षण

 4742.  श्री  त्०  क्‌०  गोपालन  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  पश्चिम  उड़ीसा और  केरल  में  फसलों  का  नमूना  सर्वेक्षण  किया जा  रहा  है
 और  यह  सर्वेक्षण  कब  पुरा  हो  जायेगा ;

 क्या
 यह

 संच  हैकि  राज्यों  ने  भूकर  सर्वेक्षण  का  आद्यतन  करने के  सम्बन्ध में  की  गई  सिफा  रिश
 को  कार्यान्वित  नहीं  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  विषय  में  क्या  कार्य  वाही  की  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार

 मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दयानगर

 IT

 ;

 फसलों  का  नमूना  सर्वेक्षण  उड़ीसा  और  ofan  बंगाल में  नियमित  रूप  से  कि

 जो  रहा है  ।

 तथा  जी  नहीं  ।  राज्य  सरकारें  भू कर  सर्वेक्षण
 का  अद्यतन

 करने  के  सम्बन्ध  में

 की  गई
 सिफारिश

 को  कार्यान्वित  करने  के
 लिए  कार्यवाही  कर  रही  स्टेट  प्लान  के  एक  भाग  के

 रूप  में  बिना  सर्वेक्षण  किये
 गए

 क्षेत्रों
 के

 सर्वेक्षण  हेतु  और  बहुत  पहले  सवाल  किये  क्षेत्रों
 के कन्  बीन  थ

 oq?

 सर्वेक्षण  के  लिए  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  स्टेट  प्रिय  मग  के  रूप  में  क्रियान्वित
 की  गई  योजनाओं  के  लिए  राज्यों  को  50  प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  दीਂ  गई  है  ।

 केरल  में  कमी  के  लगान  की  अदायगी

 4743.  श्री  वासुदेवन  नायर

 थ्री  वॉरियर

 कया  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 केरल में  ऐसे  अनेक  किसान  हैं

 के  स्लम थ  द्  थ
 स
 प्

 म  सुध घार
 अधिनियम

 में  निर्धारित
 व्यवस्था  के  अन्तगंत  लगान  की  बकाया  राशि  को  किस्तों  में  अदा  नहीं  कर  सके ह
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 क  को  eee

 यदि  तो  कया  न्यायालयों में  अनेक  मामले  अनिर्णीत  पढ़े

 (7)  क्या  अदायगी  के  लिए  अवधि  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को 1 avaraea faa मिले  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दयानगर  far)  :

 से  एक  विवरण  नत्थी  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 6207/66

 केरल  में  पंचायत  यूनियन

 4744.  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  वॉरियर
 शक

 कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  में  पंचायत  यूनियन  स्थापित  करने  के  लिये  कायंवाही  करने  का  विचार

 और

 पंचायत  यूनियन  कब  तक  स्थापित  की  जायेगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (4)  व

 ata  राज्य में  पंचायत  संघ  परिषदें  तथा  परिषदें  स्थापित  करने से  सम्बन्धित  विधेयक

 विधान  सभा  के  भंग  किए  जाने  के  फलस्वरूप  व्यपगत  हो  गया  ।  विधान  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  तक

 के
 लिए  राज्य  सरकार

 ने
 कार्यकारी  आदेशों  द्वारा  खण्ड  विकास  समितियों

 को
 अधिक  अधिकार

 तथा  काय  हस्तांतरित  किए  हैं  ।

 थेक्कडी  में  हवाईपट्टी

 4745.  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  वॉरियर

 क्या  नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  में  थेक्कडी  में  एक  हवाई  पट्टी  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय

 किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ  होगा  ?

 (a @  )  :  थेक्कडी तथा  ct qqeq  मंत्री  संजीव  और  \
 के  निकट  एक  स्थान  का  निरीक्षण  किया  गया  है  और  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  रिपोर्ट  की

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 निबल  ay  की  सहायता

 4746.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 प्रत्येक  राज्य ने  क्या  परिभाषा  की

 वे  1965-66 में  निर्बल  कमों  की  सहायता करने  के  सामान्य रूप  से  अन्य  राज्यों
 में  और  विशष  रूप  से  बिहार  में  सहकारी  क्षेत्र में  क्या  की  गई  और
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 सहकारी  समितियों  को  निबल  वर्गों  के  लोगों  की  सेवा  करने  के  लिये
 प्रोत्  हित  करने  के

 लिये  सरकार  ने  कितनी  सहायता  दी  है  अथवा  देने  ai  वचन  दिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्याम घर  :
 <3)

 14  राज्यों  ने  कमजोर  व  ्  की  परिभाषा  की  है  ।  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  अपनाई  गई  परिभाषा

 संलग्न  विवरण में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल<०  eto  6208/66  ।]

 वर्ष  1965-66 में  बिहार में  रिक्शा  चालकों  तथा  मछुओं  की  सहकारी  समितियां  गठित

 की  गई  तथा  उन्हें  सहायता  दी  गई  ।  ग्राम दान  और  भूदान  क्षेत्रों  में  भी  सहकारी  समितियां  स्थापित

 की  गई  |

 सभी  राज्यों  के  सहकारी  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  की  समितियां  गठित  की  जा  रही  है  ।

 इसके  अलावा  कमज़ोर  वर्गों  की  सहायता के  लिए  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  की  सहकारी

 कार्यात्मक  समितियां  जैसे  श्रम  ठेका  a  निर्माण  सहकारी  समितियां  तथा

 दोषियों  की  सहकारी  समितियां  और  सहकारी  खेती  समितियां  भी  गठित  की  गई  कमज़ोर  वर्गों

 की  कृपि  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के  लिए  धन  सुलभ  करने  में  जो  जोखिम  निहित  हूं  उनको  पुरा
 करने  के  लिए  केन्द्रीय  बलों  तथा  प्राथमिक  dat  वर्ष  विशेष  में  दिए  गए  ऋणों  में  हुई  वृद्धि  के

 आधार  सीधा  अनुदान  मंजूर  करने  की  योजना  लागू  की  जा  रही  है  ।

 समाज  कल्याण  विभाग ने  अनुसूचित  अनुसूचित  जन-जातियों  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की

 सहकारी  समितियों  को  सहायता  देने  के  लिए  लगभग  89  लाख  रुपए  की  राशि  राज्य  सरकारों  को

 मंजूर  नब  कि
 सहकारिता  विभाग  ने

 कार्यात्मक
 )  सहकारी  समितियों

 के
 लिये  19.24

 लाख  सहकारी  खेती  समितियों के  लिए  93.  30  लाख  रुपए  और  ग्राम दान  तथा  भूदान  क्षेत्रों  की

 सहकारी  समितियों  के  लिए  18.  99  लाख  रुपए  मंजूर  किए  |

 (7)  सहकारी  समितियों  को  समाज  के  कमज़ोर  वर्गों  की  सेवा  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने

 हेतु  निम्न  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :--

 (1)  cata,  मत्स्यपालन  तथा  आवास  के  क्षेत्र में  सामान्य  कार्यक्रमों  का  निर्धारित

 निधि  के  साथ  इत  प्रकार  समन्वय  स्थापित  करना  जिससे  कि  यह  सुनिश्चित  किया  जा

 सके  फि  इनके  लाभ  परिभाषित  कमजोर  वर्गों  को  ही  मिले

 (2)  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लिए  एकीकृत  सेवा  सहकारी  प्राथमिक  विपणन

 समितियों  और  वन  श्रम  सहकारी  समितियों  का  और

 (3)  कार्यात्मक  )  सह  witt  समितियां  अधिकाधिक  संख्या में  गठित  करना  |

 सहकारीਂ  विपणन

 4747.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  क्या  साम दायधिक थ  विकास  सहकार

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  1965-66  में  सहकारी  विपणन  में  विशेषकर  अनाज  के  मामले  में

 की  गई  प्रगति  के  राज्यवार  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  इया मस धर  :

 वर्ष  1965-66  के  सहकारी  विपणन
 से

 सम्बन्धित  पूरे  आंकड़े  केवल  1966  में  सहकारी  वर्ष

 समाप्त  होने  पर  मिल  सकेंगे  ।  खरीफ  खाद्यान्न  की  फसल  के  बारे  में  उपलब्ध  जानकारी  संलग्न

 विवरण में  दी  गई  है  ।  में  रखा  ।  देखिये  संख्या  एल०  zo
 6209/66  |]

 स्वीड़न  से  मछली  पकड़ने  की  नाव

 4748.  श्री  वासुदेवन  नायर  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यहं
 बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 Aor  fasrir (%)  क्या  केरल  मी  व्य  AQ  ays]  स्व त  हिडन  से  मिल चहा  नेना  डन  न  पांच  नावें  प्राप्त  कर  रहा
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 यदि  तो  उनके  दाम  क्या  और

 नावें  कब  तक  मिल  जायेंगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  गोविन्द  :

 से  मत्स्य-हरण  नौकाओं  के  आयात  के  लिये  स्वीडिश  ऋण  हेतु  एक  करार  को  अन्तिम

 रूप  देने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हें  ।  प्रत्येक  नौका  पर  लगभग  5  लाख  रुपय  खर्च  होने  की  सम्भावना

 सुपुदंगी  की  राज्यों  को  नौकाओं  का  नियतन  और  अन्य  ब्यौरे  ऋण  के  बरे  में  करार  हो

 जाने  के  तय  किये  जाएंगे  ।

 बहादुरगढ़  और  केन्द्रीय  सचिवालय  के  बीच  बस  सेवा

 4749.  श्री  जगदेव  fag  सिद्धान्त  :  कया  नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री

 ने  के  बारे में बहादुरगढ़  तथा  केन्द्रीय  नई  दिल्‍ली  के  बीच  एक  सीधी  बस  सेवा  चालू  कर

 22  1966  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2524  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  इस  मामले  में  इस  बीच  कितनी  प्रगति  हुई  हैं  तथा  उक्त  सेवा  कब  चालू  कर  दी  जायेगी  ?

 नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  संजीव  :  परमिट  को  क्षेत्रीय  परिवहनਂ

 अधिकारी  अंबाला
 ने  प्रतिहस्ताक्षरित  कर

 दिया
 दिल्ली  नगरनिगम  द्वारा  भाड़ा  संरचना  के  अनुज

 मोहित  हो  जाने  पर  बहादुरगढ़  से  केन्द्रीय  सचिवालय  मार्ग  पर  प्रस्तावित  सेवा  चालू  कर  दी  जायेंगी  |

 इटली  से  खाद्य  का  उपहार

 4751.  श्री  राम  रख  यादव  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  7  1966  को  इटली से
 खाद्य  का  उपहार  आया  और

 यदि  तो  उपहार  विवरण  क्या  है  तथा  वह  कितने  मूल्य  का  है  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गोविन्द

 और  :  ट्राइ टोन  जहाज  6  1966  को  बम्बई  पहुंचा  था
 और  जहाज से  उपहार  की

 औपचारिक  सुपुर्देगी  लेने  के  लिये  7  1966  को  घाट  पर  लगाया  गया  था  |  यह  जहाज़  लगभग
 9372  मीटरी  टन  83.  2  मीटरी  टन  दुग्ध चूर्ण  और  20  मोटर  गाड़ियां  तथा  फालतू  पुर्जे  जो  कि

 इटली  के  एक  स्वायत्त  अर्धसरकारी  संगठन  आर०ए०आई०  टेलीविज़न ने  दान में  दिये  लाया  था  |

 ट्राइ टोन  द्वारा  लायें  गये  खाद्य  उपहारों  का  मूल्य  लगभग  30  लाख  रुपये  |  आर०ए०आई०  टेलीविज़न

 ने  भारत  में  कमी  से  राहत  के  लिये  लगभग  80  लाख  डालर  एकत्रित  किये  थे  ।  उन्होंने  इस  राशि  का

 उपयोंग  भारत  में  कमी  से  राहत  के  लिये  निम्न  मद  उपहार  में  देने  के  लिये  किया  :--

 मात्रा

 30,000  मीटरी  टन  अनुमानतः

 आटो  क  प  पी 10,116

 चावल  e  11,900  0.0  पर्द

 दुग्ध  चूर्ण  ,  क  83.2  1.0  प

 ट्रक  तथा  गाड़ियां  cd  e  cd  152

 उपयुक्त  आंकड़ों  में  ट्राइटोन  द्वारा  लाये  गये  उपहार  लित  हैं  |

 इटली
 से  अन्य  उपहार भी  आये  से  सनम  इण्डिया  लि०  एक  इटली  की  फर्म  जोकि  भारत  में

 कार्य
 कर  रही  ने  चालू  हालत  में  तीन  लेलेण्ड ट्रक  दिये  एक  इटली  की  फर्म  ने  25,000  पौण्ड
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 महरौली और  अन्य  फर्म  ने
 10,000

 बोतलें  औषधीय  दर  ख़बर  । रोम में  हम।रे  दूतावास  में

 नकद  खाद्य  पदार्थों के  छोटे  दान  भी  मिले हें  ।  ब

 bik  दर्द

 a

 cP
 "553  श्री  राम  रख  यादव

 :  क्या  तथा  पेंशन  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  दिल्‍ली  और  दमिश्क  के  बीच  एक  विमान  सेवा  आरम्भ  की
 जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  उस  सेवा का  ब्यौरा कया  और
 t

 करार  की  दाते  क्या ह
 ?  थ

 ह
 नौवहन  तथा  wea  मंत्री  संजीव

 :  (ae) \  हो  सीरियन
 अरब  एयरलाइंस  3  1966 से  दमिश्क  और  दिल्‍ली के  बीच  एक  विमान  सेवा  आर

 मर

 में द यह  विमान  सेवा  दमिरक-डॉोहा-शारजाह या
 क  बार  चलायी  जायंगी  |

 डबाई-कराची-दिल्‍ली  माग  पर

 ग

 क  भारत  सरकार  और  सीरियनਂ  अरब  गणराज्य  की  सरकार  के  बीच  कोई  fasetra  विमान

 सेव  करार  नहीं  लेकिन  दोनों  सरकारों  के  farccqusat  के  बीच  नयी  दिल्‍ली  में  द्रव

 1966  में  हुए  विचार  विमश के  परिणामस्वरूप  विमान  सेवाओं के  पारस्परिक  पिच
 के  लिए

 भारत  सरकार  के  समानिया  Y ifiret  रियों और  सीरियन  अरब  गणराज्य  की  सरकार

 प्रबन्ध  कर
 लिये गए  हे  ।

 a

 अस्थायी

 केरल  में  अम्बालापुजहा-इदाथुआ  सड़क  ......

 व
 4753.  श्री  वासुदेवन  नायर

 श्री  वॉरियर  ॥
 क

 क्या
 नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  ae

 ca
 की

 कपा  करेंग  कि  :

 क्या  1966-67 में  अलेप्पी  केरल  राज्य TH  अम
 बालापुजद्दा-इदाथुआ  सड़क  के

 काय  को  पुरा  करने  की  कोई  AMAT

 यदि  तो  इसके  लिये  कितना  धन  नियत  किया  गया  और

 क्या  इस  सड़क  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  मिला

 नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  संजीव  :  से  :
 अम

 पूजता-इदारा
 ASH  राज्य  सड़क  इसके  विकास  से  केरल  सरकार  स

 pi गाय  मुख्य  ने  सुचित  क्या है  कि  इस  सड़क  के  विकास  के  सब  निर्माण  कार्यों

 वित्तीय  वर्ष  में  शुरू  करने  का  प्रस्ताव हैं  और  इंस  निर्माण  ara के  लिये  1966-67 के  बजट  1

 लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  परंतु  इस  सारे  कार्य  के  चालू  वित्तीय  ad  में

 ताशा  नहीं
 है  ।  राज्य  सरकार को  इस  विषय  में  एक  अभ्यावेदन  भी प्राप्त  हुआ  हैं  ।

 द
 =

 की

 केरल  में  आदिम  जाति  क्षेत्रों  में  सड़के

 a  श्री  मनोहरन

 श्री  अ०  व०  राघवन :
 a

 क्या  नौवहन  तथा

 coder  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 कया  केरल

 स  रकार
 की

 क्षेत्रों
 में  सड़क  बनाने

 की  कोई  योजना
 gi  और
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 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा
 कया  है  ?

 नौवहन  तथा  पटन  मंत्री  संजीव  और  हां  ॥

 राज्य  मुख्य  इंजीनियर  ने  सुचित  किया  है  कि  42.  20  लख  रुपय  की  लागत  से  राज्य  के  आदिम  जाति
 च्

 क्षत्र
 ों  में  मील  लंबाई  की  सड़कों  के  निर्माण  के  लिये  राज्य  सरकार  की  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 के  प्रदताओं  में  व्यवस्था  की  गई  अभी  तक  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  की  गयी  व्यवस्था  को  अंतिम

 रूप  नहीं  किया  गया  है  |

 कालीकट में  हवाई  अड्डा

 4755.  श्री  मनोहरन  :

 श्री  अ०  qo  राघवन  :

 श्री  मोहम्मद  कोया  :

 क्या
 नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कालीकट  में  एक  नये  हवाई  अड्डे  के  निर्माण के  सम्बन्ध  में  इस  वर्ष  में  क्या  कार्य  आरम्भ

 किये  जाने  की  सम्भावना  और

 परियोजना  पर  कितना  खच  होने  का  अनुमान  है  ?

 +  नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  संजीव  :  और  :  हवाई

 अड्डा  बनाने  के  लिए  योजनाएं  और  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हें  ।

 Cultivation  of  Tobacco

 4756.  Shri  D.  S.  Patil  :  Will  the  M
 nity

 D

 inister  of  Food,  Agriculture,  Commu-

 evelopment  and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  the  acreage  of  land  on  which  to  bacco  was  cultivated  in  Maharashtra  during
 1965-66

 (b)  whether  duri  ng  the  said  period  the  production  of  tobacco  has  been  compa-
 rati-ely  mu  ch  more  as  compared  tc  last  year;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The
 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community ‘velo

 The  fin
 pment  and  Cooperation  (Shri  Shyam  Dhar  Misra)  :  (a)  to
 lere

 (c).
 P  forecast  report  will  be  available  only  in  October/November,  1966. It  is,  therefo  re  »  Not  possible  to  give  information  about  the  acreage  and  production for  1965-66  at  this  stage.

 अनाज  का  उत्पादन

 4757.
 बताने  की

 श्री  किशन  पटनायक  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह
 T  करेंगे कि  :

 वर्ष  1965-66 में  पेदा हुए  अनाज  के  राज्यवार  आंकड़े क्या

 पिछले  वर्ष  के
 तत्सम्बन्धी  आंकड़े  क्या  और

 राज्य  में  वर्ष  1964
 उत्पादन  अ

 -65  तथा  1965-66
 में  धान

 के
 अतिरिक्त  अन्य  अनाजों  के

 ड  हें
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  इयामधर  :

 से  (7)  :  1965-66 के  खरीफ  तथा  रबी के  प्रमुख  अनाजों के  उत्पादन  के  राज्यवार  कच्चे

 अनुमान  तथा  1964-65  के  अन्तिम  अनुमान  संलग्न  विवरणों  (1  तथा  2)  में  दिये  गये  ।  अभी

 तक  राज्य  सरकारों  से  अन्य  खाद्यान्नों  के  राज्यवार  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए  ह  ।  जहां  तक  उड़ीसा  का

 सम्बन्ध हैं  इन  कस लों के  कच्चे  अनुमान  संलग्न  विवरण  3  में  दिये  गये  में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०  eto  6210/66  ।]

 घान  का  उत्पादन

 4758.  श्री  किसान  पटनायक  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 कपा  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1965-66  में  उड़ीसा  राज्य  में  कितना  धान  पेदा
 होने  का  नवीनतम  अनुमान

 वर्ष  1964-65 में  कितना  धान  पदा  हुआ

 पिछले  छः  महीनों  में  उड़ीसा  ने  अन्य  राज्यों  कों  कितना  खाद्यान्न  feat;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  यह  निर्णय  फिया  है  कि  वह  अन्य  राज्यों  को  धान

 अथवा  चावल  नहीं  देगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  राज्यमंत्री  गोविन्द  :

 चावल  के  हिसाब से
 लगभग  32.  49  लाख  मीटरी  टन  |

 fra  शा
 1964-65

 में  उड़ीसा में
 धान  की  कुल  परिवार  चावल के  |  eu  बसे  44.21  लाख

 मीटरी  टन  हुई  ।

 पहली
 1965

 से
 25  1966  तक की

 अवधि
 में  लगभग  86,000  मीटरी

 टन |

 उड़ीसा  सरकार  के  इस  निर्णय  से  सरकार  अवगत  नहीं  हैं  ।

 खंड  विकास  अधिकारों

 4759.  श्री  लिंग

 कृपा  करेंगे  कि  :
 रेड्डी  :  क्या  सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  मंसूर  के  विकास  तथा  पंचायती  राज  के  प्रभारी  मंत्री  ने  कहा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 और  राज्य  सरकार  राज्य  में  सामुदायिक  विकास  खंडों  में  खंड-विकास  अधिकारियों  तथा  अन्य  विस्तार
 कामना  रियों  के  पदों  को  जारी  रखने  अथवा  समाप्त  करने  के  प्रदान  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  मशहूर  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  योजना  आयोग  से

 परामर्श  किया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :

 जी  नहीं  ।  पूछने  पर  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया
 है

 कि  मैसुर  के  विकास  तथा  पंचायती  राज  मंत्री  ने
 केवल  कहा  था  कि  जिन  स्थानों में  इष्ट  उपलब्धि  नहीं  हुई है  वहां  कुछेक  श्रेणियो ंके  विस्तार
 कर्मचारियों  की  स्थिति  का  पुनर्विलोकन  किया  जाए  ।

 व
 :  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।
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 Pumping  sets  for  Minor  Irrigation  works

 Shri  Subodh  Hansda  : 4760.  ShriM.  L.  Dwivedi  :

 Shri  P.  C.  Borooah  :  Shri  S.  C.  Samanta  |

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :

 Will  the  Minister  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and

 ‘Cooperatien  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  pumping  sets  installed  for  minor  irrigation  purposes

 throughout  the  ccuntry  during  the  First,  Second  and  Third  Five  Year  Plans  to-

 gether  with  the  number  of  actually  working  and  non-working  sets;

 (b)  the  steps  taken  to  repair  and  restart  the  pumping  sets  which  are  not  work-

 ing  or  towards  their  installation  at  other  places;  and

 (c)  the  number  of  pumping  sets  state-wise,  to  be  installed  during  the  Fourth

 Plan?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Cooperation  (Shri  Shyam  Dhar  Misra)  :  (a)  to  (Cc).

 The  required  information  is  being  collected  from  the  State  Governments  and

 will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as  it  is  received  from  them.

 भारत  में  कृषि  प्रणाली  का  पुनरनुस्थापन

 4761.  श्री  यदापाल  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  27  1965 के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  हैं  जिसमें  संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन के  मूल्यांकन
 डा०  जरण  पी०  भट्टाचार्जी  ने

 भारत
 में  कृषि-प्रणाली  का पुनरनुस्थापन  करने  की  आवश्यकता

 पर  जोर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दयानगर  :

 इलाहाबाद  में  26  1965  को  इंडियन  सोसाइटी  आफ  एग्रीकल्चरल  एकॉनोमी  के  वार्षिक

 सम्मेलन  के  अवसर  पर  डा०  Fo  पी ०  भट्टा चार जी  द्वारा  दिये  गये  अध्यक्षीय  भाषण  से  इस  प्रेस  रिपोर्ट

 का  सम्बन्ध  उनके  भाषण  का  मुख्य  विषय  ह. ६: ६३४  एण्ड  प्रिन्सिपल  आफ  एग्रीकल्चरल

 कॉमिक्स  ati  हसन  दी  ट्रेडीशनल  सोसायटीजਂ  तथा  गाइड-लाइनर  फार  इट्स
 कृषि  की  रीति  को  व्यक्त  करने में  उपलब्ध  आर्थिक  सिद्धान्तों  की  सीमाओं  पर  उन्होंने

 अपने  विचार  रखे
 ।  ये

 मले  मुख्यतया  कृषि  अथेशास्त्र
 में  अनुसन्धान  का  ७. कायें  करने  वालों

 तथा  अथंदास्त्रियों  के  लिए  दिलचस्प  भाषण  में  किसानों  को  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  देने  पर  भी

 बल  दिया  गया  ।  उन्नत  औजारों  तथा  अन्य  उन्नत  कृषि  तरीकों  को  प्रयोग  में  लाने  के  लिये  किसानों  को

 तथा  प्रशिक्षण  देने  को  महत्व  दिया  गया हैं  और  विभिन्न  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्तत  प्रस्तावों

 के  बनाने  और  उनकों  कार्यरूप  में  लाने  पर  भी  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  |

 खेती  वाली  बेकार  पड़ी  भूमि  का  अनुमान

 4762.  भी  सुबोध  सदा  :  श्री  Ho  ला०  त्रिवेदी  :

 श्री  स०  चे  सामन्त :  श्री  प्र०  चे  बरुआ  :

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 नें

 देश
 में  खेती

 वाली  बेकार  पड़ी  भूमि के
 बारे  में  अनुमान  लगाया
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 (a)  यदि  at,  तो  ऐसी  कुल  भूमि  का  क्षेत्रफल  कितना

 इस  प्रकार  की  भूमि  सबसे  अधिक  किस  राज्य  में  और

 कुल  कितनी  बेकार  भूमि  पर  सरकार  का  कबूला  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्याम घर  :

 1964-65  के  लिए  देश  के  भूमि  उपयोगिता  आंकड़ों  के  अनुसार  देश  में  बकार  भूमि  का

 प्रलिखित  क्षेत्र  81.  25  मिलियन एकड़  बेकार  भूमि के  इस  प्रशिक्षित  क्षत्र  में  कम  लागत

 पर  खेती  नहीं  की  जा  सकती  ।  बड़े  क्षेत्र  में  खेती  करने  से  पहले  उसका  सुधार  करना  होता  अतः

 बकरी  भूमि  के  प्रशिक्षित  क्षेत्र  का  वर्गीकरण  करना  होंगा  और  बेकार  भूमि  कें  खेती  योग्य  क्षेत्र  का

 अनुमान  लगाना  ऐसा  अनुमान  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजना के  अन्तर्गत  आन्ध्र  प्रदेश के  अतिरिक्त

 सभी  राज्यों  में  लगाया  जा

 अभी  तक  ऐसे  3.  8  मिलियन  एकड़  क्षेत्र  का  पता  लगाया  गया  है  जिसको  कम  लागत

 पर  सुथरा  और  खेती  योग्य  बनाया  जा  सकता  हैं  ।

 अधिकतम  बेकार  भूमि  राजस्थान  राज्य  में  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  है

 उपरोक्त  के  अनुसार  अब  तक  सर्वेक्षण  किये  गये  और  सुधार  तथा  खेती  योग्य  पाये

 गये  क्षेत्रों  में  से  अधिकतर  क्षेत्र  सरकारी  हैं  केवल  1.  63  लाख  एकड़  भूमि  गैर-सरकारी  है  ।

 आयोजन  सम्बन्धी  अग्रिम  परियोजनाओं

 4763.  श्री  सुबोध  हंसना  :  श्री  स०  ato  दट्विविदी  :

 श्री  स०  do  सामन्त :  श्री  प्०  चं०  बरुआ  :

 श्री  भागवत झा  आजाद :

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  यह  सच
 है

 कि  प्रत्येक  राज्य  में  एक  या  दो  जिले  निचले  स्तर  से  आयोजन  करने  की

 अग्रिम  परियोजना  के  रूप  में  चुने  गये  और

 इस  कायें  के  लिये  प्रत्य  क  राज्य  में  कौन-कौन  से  जिले  चुने  गये  और

 क्या  सफलता  मिली  है  ?

 e
 सामुदायिक  विकास  तथा

 सहकार  मंत्रालय में  उपमंत्री
 :  से  (7)  ह

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना के  अंतगर्त  प्रत्येक  राज्य  को  कहा  गया है  कि  वे  क्षेत्रीय  सर्वेक्षणों के
 आधार  पर  एकीकृत  क्षेत्र  योजनाएं  तेयार  करने  के  लिए  दो  या  तीन  जिले  के  प्रत्येक  प्रमख

 क्षेत्रों  में
 से  ati  जिन  जिलों  में  सर्वेक्षण  शुरू  किए  गय  हें  उनकी  सूची  अनुबन्ध  में  दी  गई  है  ।

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  eto  6211/66।]  जिले  हाल  ही  में  चुने  गए  हैं
 और  सर्वेक्षण  अभी  चल  रहा  अभी  परिणाम  बताने  का  समय  नहीं  आया  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  से  बिहार  तथा  बिहार  से  उत्तर  प्रदेश  में  धान  ले  जाना

 4764.  श्री  na  लिमये  :

 श्री  यशपाल  सिंह :

 नया
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालम  हैं  कि
 परिश्रमी  बंगाल  से  बिहार  और  बिहार  से  उत्तर  प्रदेश  में

 ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध  QQ)
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 क्या  सरकार  Fi
 मालूम  है  श  फसल  की  कटाई  के  समय  बहुत  बड़ी  संख्या  में  खेतिहर

 मजदूर  उत्तर  प्रदेश  से  बिहार के
 साथ

 के  जिलों  में  जात ेहें  और  उन्हें  मजूरी के  रूप में
 धानਂ

 दिये  जाते

 क्या  सरकार  को  यह  भी  मालूम है  कि  बिहार में  किशनगंज  के  अनेक  निवासियों  को  राज्यों

 की  सीमाओं  के  पुनर्गठन  के  पश्चात  पता  चला  कि  अब  उनके  खेत  जिन  क्षेत्रों  में  वे  पश्चिमी  बंगाल

 को  दे  दिये  गये  और

 यदि  तो  धान  ले  जाने  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  के  कारण  इन  लोगों  को  होने  वाली

 अत्यघिक  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गोविन्द  सेना )
 :

 पश्चिमी  और  उत्तर  प्रदेश--प्रत्येक  राज्य  चावल  का  एक  अलग  अलग

 क्षेत्र  बना  दिया  गया  हैं  और  परिजनों  के  अधीन  और  कुछ  छूटों  के  अतिरिक्त  इन  राज्यों  से  और  इन

 राज्यों  में  धान  के  संचलन  कीਂ  अनुमति  नही  दी  जाती  हैं  ।

 जी  at

 जी  हां

 उत्तर  प्रदेश के  वास्तविक  खेतिहर  मजदूरों  को  बिहार से  लौटने  पर  प्रत्यक  को  5

 ग्राम  की  दर  से  धान  लाने  की  अनुमति  बिहार  में  किशनगंज  के  निवासियों  और  सीमावर्ती  क्षेत्रों

 के  अन्य  ऐसे  निवासियों  जिनके  फार्म  राज्य  सीमाओं  के  दूसरी  तरफ  के  लिये  ऐसे  प्रबन्ध  हें  जिससे  ऐसे

 निवासियों  और  उनके  परिवारों  कीं  वास्तविक  खपत  के  लिये  अपेक्षित  मात्राओं  के  संचलन  हेतु  परमिट

 दिये  जाते  हैं  ।

 परिचय  बंगाल  में  तेयार  किया  गया  कलिम्पोंग  प्रथम  श्रेणी  का  धान  का  बीज

 4765.  श्री  मधु  लिमये  :

 श्री  यदा पाल  सिह  :

 नट  नान
 यर  बता  ने |  |  की  कृपा  करेंगे  कि  : सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्री

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  तेयार  किये  गये  धान  कीਂ  कलिम्पोंग  प्रथम  श्रेणी  के

 बीज  के  बारे  में  कोई  परीक्षण  किये  और

 यदि  तो  उन  परीक्षणों  के  क्या  परिणाम  निकले  हें  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्यामधघर  :

 तथा  केन्द्रीय  चावल  अनुसन्धान  कटक  द्वारा  परीक्षण  किये  जा  रहे  ह
 1966 के  अन्त  तक  दूसरी  फसल के  कटने के  बाद ही  परिणामों  का  पता  चलेगा  ।

 प्राथमिक  विपणन  समितियां

 4766.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय

 श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  धुलेदवर  मीना :

 क्या  सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1965-66  में  अब  कितनी  प्राथमिक  विपणन  समितियां  स्थापित  की
 गई  और
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 fr.  ad a.  a  पि  fi 1966-67 में  राज्यवार  ऐसी  कितना  सामा  तय  [  स्थापित  की  जायेंगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  ध्याम घर  :

 और  we  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जातीं हैं
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  6212/66  1]

 उत्तर  प्रदेश  सें  बीज  याम

 4767-  श्री  पाण्डेय  :  ८2 है  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 we y |  )  क्या  1965-66  में  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  बीज  फार्म  स्थापित  किये  wa  थे ;

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  और

 उक्त  अवधि  सें  उत्तर  प्रदेश  को  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  थी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दयामघर  :

 और  1965-66  की  अवधि  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उन्नत  बीजों
 के

 भण्डा रन

 तथा  वितरण  की  स्कीम  के  अन्तर्गत  पंचवर्षीय  ates  अग्रिम  कारवाही  करने  के  रूप  में

 दौरान  में  एक  बीज  फार्म  की  स्थापना  की  यह्  फार्म  दौरान  शुगर
 फैक्टरी  की

 उस  भूमि  पर  स्थ/पित  किया  गया  है  जो  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारण  करने  कें  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  प्राप्त  हुई  थी  ।  1965-66  में  राज्य  सरकार  ने  इस  फार्म  के  लिए  2.  88.  लाख  रुपये  का

 व्यय  स्वीकार  किया  था  ।  उन्नत  बीजों  के  संबद्ध  तथा  वितरण  की  योजना  के  अंतगर्त  57,500

 रुपय  की  fara fi  रि ख  त  केन्द्रीय  सहायता  प्रप्त  हो  सकती  है  ot

 25  एकड  युनिट  के  बीज  aga  फार्स  के
 लिए

 व्यय  की  मद  रुपये कुल  लागत  ऋण  रुपये

 रुपये

 1.  भूमि  की  लागत  1,500  रुपये  प्रति

 एकड़  के  हिसाब  37,500  9,375  28,125

 (25  (75  प्रतिशत )

 2.  बीज  भण्डार
 की

 लागत  10,000  रुपये

 प्रति  स्टोर  के  हिसाब  से  10,000  2,500  7,500

 (25  प्रतिशत )  (75  प्रतिशत )

 3.  सिचाई  सुविधाओं  की  लागत  10,000
 रुपये  प्रति  फार्म  के  हिसाब  से  10,000  10,000  ane

 (100  प्रतिशत )
 क क  य  य  य  de  अ  क

 कुले  57,500  21,875  35,625
 लागा

 1958-59  से
 राज्य  सरकारों

 को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  देने  के  विषय  में  संशोधित
 क्रियाविधि  लागू  करने

 के  पश्चात  केन्द्रीय  स  ह्वायता  की  स्वीकृति  उत्पादनਂ  लघु  सिचाई  तथा
 भूमि  विकास  इत्यादि

 के  अन्तर्गत  दी  जाती  1958-59 से  योजनाकार  स्वीकृति
 देने  की  पद्धति  त्याग  दी  गई  है
 के  में

 |  बीज  फार्मों  के  लिए  मिलने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा

 पृथक  रूप  से  बतलाना  कठिन  यह  स्कीम  कृषि  उत्पादन-विकास  शीर्षक  के  अन्तर्गत
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 आती  उत्तर  प्रदेश  सरकार  Fi  उपरोक्त  विकास  atte  के  अंतगर्त  1965-66  में  ऋण  तथा

 अनुदान  के  रूप  में  204.  68  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  थी  ।  यह  राशि  प्रत्याशित  व्यय

 पर  आधारित  है  और  उस  वर्ष  के  वास्तविक  व्यय  के  समूचे  आंकड़  उपलब्ध  होने  पर  इसमें  संशोधन

 हो  सकता  हैं  ।

 Irrigation  by  Sub-soil  Water

 4768.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  tne  Minister  of  Food,  Agricul-
 ture,  Community  Development  and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  tnat  a  Soviet  soil  expert  has  expressed  the  view  that

 a  major  area  of  Thar  des2rt  in  North-West  India  is  irrigated  with  sub-soil  water  ;
 and

 ifso,  the  reactioa  of  Government  theieto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  &  Cooperation  (Shri  Shyam  Dhar  Misra  :  A  Soviet  Expert
 nad  expressed  the  view  that  irrigation  in  the  arid  areas  of  India  by  sub-soil  water

 could  be  provided  on  a  much  larger  scale  than  hitherto.  This  view  was,  however,
 not  accepted  as  it  was  found  on  examinatioi  that  it  was  based  on  incomplete  data

 विशेष  खाद्य  पदार्थों  का  पेदा  करना

 4765.  श्री  लिंग  रेड्डी  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  खाद्य  संकट  सामना  करने के  लिये  विशष  खाद्य  जेसे  सब्जियां

 तथा  कन्द  पदा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इन  योजनाओं  पर  कितना  व्यय  और

 इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इयामघर  :

 विशेष  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सब्जियों  तथा  आलुओं  के  उत्पादन  को

 बढ़ाने  के लिए  लगभग  सभी  राज्यों  में  100  प्रतिशत  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  से  केन्द्र  द्वारा  चलाई  गई

 योजनाएं  स्वीकृत  की  गई  |  इसके  अतिरिक्त  1965  में  आपत्कालीन  खाद्य  उत्पादन  अभियान  के

 गंत  राज्यों  से  कहा  गया  था  कि  वे  अधिक  क्षेत्रो ंमें
 टीका  तथा  मीठा  आलू  बोये  और  किचन

 गार्डनों  में  सूचियां  लगायें  ।

 1964-65  तथा  1965-66 के  दौरानਂ  67.  58  लाख  रुपये  राज्यों  को  स्वीकृत  किये

 गये  थे  ।

 सूचना  मिली  है  कि  राज्यों  में  लगभग  3.  22  लाख  एकड़  अतिरिकत  भूमि  में  सब्जियां

 और  आलू  बोये  गए  |  इससे  कठिन  वब  में  बड़ी  सहायता
 मिली  है  ।

 उड़ीसा  में  छोटे  सिचाई  कायें

 4770.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 श्री  धुलेव्वर  सीना  :

 नया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या
 उड़ीसा  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  में  छोटे  सिंचाई  कार्यों के  लिए  1966-67  में

 अतिरिक्त  धन  नियत  किये  जाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  की  और
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 या

 यदि
 तो  इस  बारे

 में  क्या  निर्णय  किया  गया
 है

 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इयामघर  :
 1966-67  की  अवधि  में  उड़ीसा में  लघु  सिचाई  कार्यों

 के  लिए
 280  लाख  रुपये  का व्यय

 स्वीकार किया  गया  इसके  अतिरिक्त  27  1966  को  राज्य  सरकार से  एक  और  प्रार्थना

 पत्र  प्राप्त
 हुआ  है

 जिसके  द्वारा  उन्होंने  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  में  अतिरिक्त  लघु  सिचाई  कार्यों  के  लिए  एक

 करोड़  रुपये  मांगा  है  ।

 )  इस  मामले  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 awa  सिचाई  योजनाओं के  लिये  सहायता

 4771.  रामचन्द्र  इलाका

 प्री  धीवर  मोना

 क्या  साम  कायिक  विकास  सहकार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  )  1966-67 में  विभिन्न  राज्यों के  लिए  लघु  fa  AS
 eT

 कार्यक्रमों  पर  कितना  व्यय  होंगा
 और  उसके  लिए  कितनी  राशि  नियत  करने  का  विचार

 क्या  1965-66  में  नियत  किये  गये  घन  का  पूर्ण  उपयोग  किया  गया  है  और  सिचाई के
 लिए  किसानो ंने  उसका  कितना  लाभ  उठाया  और

 1965-66 में  उसके  प्रयोग  से  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  इयामघर

 1966-67 में  विभिन्न  राज्यों के  लिए  लघु  सिचाई  की  योजनाओं के  लिए  स्वीकृत  किया

 हुआ  व्यय  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०

 6213/66  |

 आशा  हैं  कि  1965-66  की  अवधि में
 विभिन्न  राज्यों  को  लघु  सिचाई

 कार्यक्रमो ंके

 लिए  नियत  किया  हुआ  76.  27  करोड़  रुपया  पूर्ण  रूप  से  व्यय हो  जायेगा  ।  इस  वर्ष  की  अवधि  में
 लगभग  38.  2  लाख  एकड़  कमी  को  लघु  सिचाई  से  लाभ  पहुंचेगा  |

 कृषि में  भौतिक  आदानों को
 मिश्रित  रूप

 से
 काम

 में  लाया  जाता  अतः  यह  कहना
 कठिन  हैं

 कि  केवल  एक  कारण
 से

 उत्पादन
 में

 कितनी  वृद्धि  हुई  परन्तु  एक  मोटे  अनुमान  के  अनुसार

 लघु  सिचाई  योजना  से  लाभ  उठाने  वाली  प्रति  एकड़  भूमि  में  1/5  टन  अतिरिक्त  खाद्य  उत्पादन  बढ़ा  है  ।

 रासायनिक  उर्वरकों  की  खपत

 4772.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  घधलइवर  सीना

 कया
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि

 देश
 में  उर्वरकों

 की
 खपत

 बहुत  कम
 हो

 गई
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?
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 सामुदायिक
 |
 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  इयामधघर  :

 ठी
 जी नहीं  सकी

 रासायनिक  उर्वरकों  की  खपत  देश  में  धीरे-धीरे  ब  ह  el  यह  निम्नलिखित

 आंकड़ों से  देखा  जा  पता  ह

 मीटरी  टनों  में

 खपत

 ay  नाइट्रोजन  के  ०20

 1961-62  2,4  2,404  60,000  28,000

 1962-63  3,05,805  83,000  36,000

 1963-64  3,99,352  1,16,000  51,000

 1964-65  5,38,006  1,49,000  69,000

 1965-66  6,00,000  1,50,000  90,000

 )

 पर्व  ही  नहीं  होता  |

 केरल  में  कृषि-योग्य  परती  भूमि

 4773.  श्री  do  कुन्दन  :  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यहਂ
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 '
 केरल  में

 ऐसी
 कितने  एकड़  परती  भूमि  अब  भी  बेकार  पड़ी  हुई  है  जो  खेती  करने  योग्य

 और

 इस  भूमि  पर  खेती  करने  के  लिए  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  कया  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  carat  :

 केरल  राज्य  में  खेती-पौष्य  परती  भूमि  का  क्षेत्र  लगभग  65,880  एकड़ है  ।

 (a)  परती
 भूमि

 को  मुख्यतः  भूमिहीन  oat  बंसाने के  काम में  लाया  जा  रहा  रत
 सरकार  ने  किसानों  जिले  की  28,000  एकड़  परती  भूमि  पर  7,000  परिवारों  के  बसाने  की  योजना  को

 हाल  ही  में  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  परती  भूमि  को  खती  के  अन्तर्गत  लाने  के  लिए  केरल  भूमि-उपयोग
 आदेश  को  भी

 लागू  किया
 जा  रहा  कुछ  परती  में  सी  ages  धान  या  टेपिओका  की  खेती

 करने और  काजू के
 बाग  लगाने  के  लिए  भी  कुछ  योजनायें  तयार  की  गई  हें  ।

 पंजाब  में  भाण्डागार

 4774.  श्री  दलजीत  fa

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री
 यह

 बताने

 पंजाब
 में

 इस  समय
 कितने  भाण्डागार  हें  और  किस-किस  स्थान  और

 1966-67  में  उस  में  कितने  भांडागार  खोलने  प्रस्ताव  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  गोविन्द  :
 ये  कुल  79  भाण्डागार  इनमें  से  72  भाण्डागार  पंजाब  राज्य  भाण्डागार  निगम  और
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 ws  पा  पसरा डा शेष  7  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  हैं  ।  २  AIFS  की  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  जाती  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  6214/66

 1966-67  में  राज्य  भाण्डागार  निगम  7  भाण्डागार  खोलने  का  विचार  हैँ  ।

 रूस  म  बन  टूटी

 4775.  श्री  सुबोध  हंसदा :  र्के्यो  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार

 मंत्री  पह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  रूस  में  बने  बीस  हजार  ट्रैक्टर  इस  ag  हमारी  भूमि  को  जोत  रहे

 क्या  ये  सब  ट्रक्टर  कास  करने के  लिये  ठीक  हालत  में  हू  ;

 क्या  इन  टमाटरों के  पुर्जे  नहीं  मिलते  और

 यदि  तो  देश  में  इनके  पुर्जे  उपलब्ध  कराने के  लिये  क्या  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दयानगर  :
 तथा  अब  तक  लगभग

 12,000
 रूसी ट्रेक्टर  आयात  किये  गय  हें  जिनमें  से  लगभग

 10,000  कृषि  प्रयोग  के
 लिए  बेच  दिये  गये

 ह  चालू  वर्ष  में  वास्तव में  कितने  खत  जोतने  के  काम  में

 आ  रहेगें  और  इन  ट्रैक्टरों  की  वर्तमान  स्थिति  क्या हैं  इस  विषय  में  पूरी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 तथा  wat
 ट्रैक्टरों

 के  लिए  फालतू  पुर्जों  की  कमी  नहों  है  ।  ट्रैक्टरों  कें  मूल्य  के

 कीमत  के
 फालतू  पुरजे

 अब
 afar रूप  से  टूक्टरों के  साथ  आयात  करने होते  फालतू

 qa  भी  तथा  आधार  पर  आयात  fea  जाते  हैं  ।

 सरजू नदी  पुल

 चै 4777.  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य  श्री  राम  रखें  यादव  चै

 श्री  दि०  चं०  फार्मा  :  श्री  सरली  मनोहर  :

 नल  ल
 नय  नौवहन  तथा  wea  मंत्री  यह  बताने  की  way  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  बरहाल  गंज  और  दोहरी  घाट  के

 बीच  सूरज  पर  एक
 स्थायी  सड़क  पुल  बनाने

 की
 परियोजना  स्वीकृति

 यदि  हां  तो

 इस  पर  कुल  कितनी  लागत  आयेंगी  और  उसमें  से  कितनी  राशि केन्द्र  द्वारा  दी  जायेगी  ;  और

 कार्य  कब  पूरा  हों  जायेगा  ?

 met
 उद्यत  नौवहन

 तथा  पर्यटन
 मंत्री  संजीव  SS)  )  जहां  ।

 अप्रैल  1966  तक  ।

 चूंकि  पुल  राष्ट्रीय  मुख्य  माग  29  पर  पड़ता  है  इंस  लिये  उसकी  पुरी  लागत  की  पूर्ति  जो
 163  लख  रुपये  प्रकाशित  की  जाती  हैं  केन्द्रीय  सरकार  करेगी  ।

 (7)  ठेका  देने  के  बाद  से  लगभग sare  हे  4  wrra  सच
 अलि  न  ष  की  अवधि

 में  निर्माण-कार्य  के  पूरा हो  जाने  की  आशा  है  |
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 केद्रीय  कृषि  अधिकारी  कालेज  (a et  एग्रीकल्चरल  स्टाफ

 4778.  श्री  ७  मीना  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  15  1966  के  तारांकित

 प्रदान  संध्या  18  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  भारत  में  एक  केत्द्रीय  कृषि  अधिकारी  कालिज

 एग्रीकल्चरल स्टाफ  कालिज  )  स्थापित  करने के  प्रस्ताव के  ब्यौरे  के  बार  में  सरकार  ने  इस

 बीच  विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसका  कया  परिणाम  निकला  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्याम घर
 :

 तथा  प्रस्ताव  के  ब्यौरे  अभी  विचाराधीन  हें  ।

 बच्चों  को  गोद  लेने  के  सम्बन्ध  में  कानून

 4779.  श्री  घुलेइवर  मीना  :

 श्री  रामचन्द्र इलाका  $

 क्या  विधि  मंत्री  15  1966  के  अतारांकित  wea  संख्या  52  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मेंदा

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बच्चों  को  गोद  लेने  से  सम्बन्धित  कानून  को  अद्यतन  रूप  देने  के  प्रदान  पर
 इस

 बीच

 बिचार  किया  जा  चुका

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 fafa  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  चे०  रा०  :  और  :  मामला

 भी  विचाराधीन  है  ।

 उबर कों  सम्बन्धी  गोष्ठी

 4780.  श्री  quae  मीना  :

 श्री  रामचन्द्र इलाका  :

 बया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री
 15  1966  के  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  57  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिसम्बर  1965  में  हुई  राष्ट्रीय  sata  गोष्ठी  में  गई  चर्चाओं  पर  आधारित

 भारतीय  vara  संघ  की  सिफारिशों  पर  इस  बीच  विचार  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  उनके  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इयामधर  :
 और  :  उर्वरक  गोष्ठी  में  की  गई  चर्चाओं  के  आधार  पर  भारतीय  उर्वरक  संघ  ने

 सरकार  को  कोई  विद्वेष  सिफारिश  नहीं  की  हें  ।  उवेरक  संघ  ने  सुचित  किया  है  कि  वह  विभिन्न

 सिफ़ारिशों  के  बारे  में  संबंधित  सरकारी  अधिकारियों  से  बात  करेगा  ।  गोष्ठी  द्वारा  की  गई  सिफारिशों

 तथा  उसके  निक्षेपों  की  एक  प्रति  संघ  से  प्राप्त  हुई  थी  ।  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय
 से  सम्बन्धित

 पूर्ण  सिफारिशें  तथा  निर्णय  व  उनके  बारे  में  सरकारी  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संया  एल०  दी
 ०  6215/66]
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 तीसरे  श्राम  चनावों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन

 4781.  श्री  धीवर  मीना

 श्री  रामचन्द्र  इलाका
 :

 श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा

 ब्या  बिधि  मंत्री  15  1966  के  अतारांकित  ws ART  संख्या  68  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  तीसरे  आम  चुनावों के  सम्बन्ध में  निर्वाचन  आयोग के  प्रतिवेदन में  की  गई  सिफारिशों

 पर  सरकार  ने  इस  बींच  विचार  कर  लिया  है  और

 यदि  तो  उनके  बारे  में  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 विधि  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  चे०  रा०  जी  et

 सरकार
 ने  (1)  निर्वाचन  (2)  निर्वाचक  (3)  निर्वाचन  विषयक

 (4)  निर्वाचन  (5)  निर्वाचन  सम्बन्धी  प्रचार  कायें  के  (6 5)

 (7)  मतों  की
 174 T,

 और  (8)  निर्वाचन  याचिकाओं  के  बारे  में  निर्वाचन  आयोग  at  सिफारिशें

 स्वीकार  कर  ली  हें  ।

 न  सिफारिशों  की  परिपालन  के  जहां  तक  कि  इनका  विधान  द्वारा  परिपालन  aafera

 निर्वाचन  विधि  को  संशोधित  करने  के  लिए  एक  विधेयक  तयार  किया  जा  रहा  है  |

 परिवहन  समन्वय  समिति

 A782.  श्री  राम  सहाय  पाण्ड्य

 श्री  नि०  ०  भास्कर

 श्री  लीलाधर  कट की

 नौवहन  तथा  wea  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह सच  हैं  कि  देश में  असनिक  उड्डयन  समेत  परिवहन  के  सभी  तरीकों में  तालमेल

 बैठाने  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिये  समिति  स्थापित  की  गयी

 यदि हां  तो  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  है  और  समिति  के  निर्देश-पद  क्या  और

 यह  समिति  कब  से  काम  करना  आरम्भ  कर  देगी  ?

 नौवहन
 तथा  पर्यटन  मंत्री  संजीव

 नौवहन  और  पर्यटन  मंत्रालय  ने  एसी  कोई  समिति  स्थापित  नहीं  की  है  ।

 )  और  प्रश्न  नहीं  उठता है  |

 पंजाब  में  नलकूपों  की  खुदाई

 4783.  श्री  दलजीत  क्या  सामुदायिक
 विकास

 तथा  सहकार  मंत्री  यह
 बताने

 की  छुपा  करेंगे  कि  पंजाब  सिचाई  प्रयोजनों के  हेतु  अन्न  उपजाओ  आन्दोलनਂ

 के अन्तगत  वर्ष  1966-67  में  केन्द्रीय  सरकार  का  कितने न  ल-कप  लगाने  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 इया मस घर  fat) :
 सिचाई  प्रयोजनों  के  हेतु  नलकूप  लगाने  का  दायित्व  राज्य  सरकारों  पर  फिर  भी

 सामुदायिक  विकास  तथा  सरकार  मंत्रालय  के  अधीनਂ  समावेशी  नल  संगठन  नलकूप
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 ना

 सिंचाई  द्वारा  विकसित  किये  जाने  योग्य  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  में  राज्यों  की  सहायता  करने  हेतु  राज्य

 सरकारों  की  सलाह से
 राज्यों

 में  भूमिगत  जल  समन् वेषण के  ary  को  हाथ  में  लेता
 प्रमाणित

 सम्भाव्य  साधन  के  उपयोग  का  दायित्व  भी  राज्य  सरकारों  पर  सिंचाई के  लिए  उत्पादन  नलकूपों
 के  निर्माण  में  भी  संघठन  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करता  ऐसे  बोरों  के  समन्वेपण  के  दौरान

 जिनमें  काफी  पानी  निकलता है
 को  उत्पादन  नलो ंमें  बदल  दिया  जाता है  ताछ  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारें  उनका  उपयोग  कर  सकें  |  ऐसे  नलों  की  लागत  राज्य  सरकार  से  ऋण  स्वं  कृत  करके  ली

 जाती  है  ।

 2.  1966-67 के  दौरान  समावेशी  नलकूप  संगठन ने  पंजाब के  मो  erage  जिले में  पांच

 समावेशी  बोर  खोदने  का  कार्यक्रम  बनाया  है  ।

 केरल  में  यूकलिप्टस्‌  की  खेती

 4784.  श्री  म च्  हम्माद  कोया  :  कया

 सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  [|
 +

 (  फ्  )  कया  कोट्टायम  जिला  विकास  परिषद्‌  ने  सरकार  से  स्क्वैश  की  हैं कि  थेक्कादियस  में

 यूफलिप्टस्‌  की  खेती  आरम्भ  न  की  क्योंकि  ऐसा  करने  से  जंगली  जीवों  के  संरक्षण  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  विचार  फिया  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दयानगर

 (#)  जी

 जी  at

 यूकलिप्टस  की  खेती  का  बढ़ावा  क्षेत्र  में  जंगली  जीवों  पर  किसी  तरह  हानिवारवः  प्रभव

 नहीं  डलेगा  बल्कि  ATA A-TTA}  की  सुन्दरता  की  वुद्धि  करेगा  और  जंगली  जीवों  के  लिए  बेहतर

 सुविधायें  प्रदान  तरेगा  ।

 Black-Marketiug  of  Fertilisers

 4785.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Sbri  Hukam  Chand  Kachhavaiya

 Will  the  Minister  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and

 Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Andhra’  Pradesh  Government  have  requested
 the  Central  Government  to  delegate  to  them  powers  which  may  enable  them  tc
 check  black-marketeering  in  fertilisers  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thercto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  Cooperation  (Shri  Shyam  Dhar  Misra)  :  (a)  Yes,  Sir.
 Adhra  Pradesh  Government  approached  the  Central  Government  for  additional
 powers  for  enforcing  the  provisions  of  the  Fertiliser  (  Contro])  Order,  1957  more

 below  दागा
 effectively.  The  specific  requests  made  by  the  State  Government  are  detailed

 (i)  Searches  should  be  authorised  without  scarch-warrants.
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 (ii)  Executive  instructions  issu  ed  Dy eda h  tha  एरे त कत» (11९1.  ।  LAL  (rover  TLITL काकी  ent  should  be  legalised
 under  the  Order.

 (b)  Regarding  (i)  :  There  is  no  provision  in  the  Essential  Commodities  Act,

 1955,  under  which  the  Fertiliser  (Gonteol)  Order,.19=7  has  been  rronulgated,
 wrereunder  such  powers  can  pe.delegated.  Aa  amendment  to  th:  parent  Act

 was,  therefore,  necessary.  As,  however,  the  request  involved  curtailment  of  civil

 uberties,  it  was  not  considered  desi:  able  to  amend  the  Essential  Commodities  Act;

 Regarding  (ii)  :  The  position  is  that  executive  instructions  cannot  be  clothed

 with  the  force  of  Law,  nor  is  it  desirable  to  do  so.

 The  state  Governments  were  advised  accordingly.

 भारत  को  भूमि  श्राफ  नामक  प्रदान

 4786.  श्री  चंडक  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  प्रकाशित  भारत  की  भूमि
 आफ  इंडियाਂ  के  लेखकों  को

 यह  जानकारी  थी  एस०  डी०  wo  कमी  सर्वेक्षण  नियम  पुस्तिका
 में

 दी  गई  परिभाषाओं  के  अनुसार  एकतरफा  वर्णन  प्रोकाइल  अपूर्ण  तथा  संदिग्ध  थे

 क्यो  एटलस  आफ  इंडियाਂ  संस्करण  )  अथवा  सुवास  आफ
 oe
 im नामक  पुस्तक  में  भूमि  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  ज  री  प्रमाणिक  मानी  जानी  चाहिए

 क्या  fay  को  भारत  सरशार  के  खच  से  भूमि  के  सम्बन्ध  में  गलत  जानकारी  प्रकाशित

 करने  का  अधिकार  है  आर

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकाशक  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जायेंगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  से  उपमंत्री  इयामघर
 cd

 इंडियन  रिसचें  सुभाइल्प  साइंटिस्ट्स  के  अनुसार  प्रोफाइल  संदिग्ध  नहीं  अपितु  पूर्ण  था  ।

 )  दोनों  प्रमाणित  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  होता  ।

 चन्दा t  |  ह र  ह

 4787-  रामदुलारी  सिन्हा  :
 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 \
 }  क्या  कृषि  कार्यों  के  लिये  बड़े  पैमाने  पर  ऋण  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  1966-67  में  राज्यवार  कितनी  धनराशी  नियत  की  गई  है  ;

 ऋण  किस  संस्था  के  माध्यम  से  दिया  जायेगा  ;

 यह  संस्था  फीस  प्रकार  और  जिसके  द्वारा  स्थापित  की  जायेगी  ;  और

 इस  नियतन  का  कितना  प्रतिशत  प्रशासन  पर  खे  किया  जायेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इयासघर  :

 कृषि  उपज  बढ़ाने  की  आवेदन  सता  के  संदेशे  में  oral  को  अधिकाधिक  मात्रा  में  कृषि  से  सम्बन्धित  कार्यों
 के  लिए  ऋण  सुलभ  करने  की  दिला  में  सभी  सम्भव  कदम  उठाए  जा  रहे  हें  ।
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 एक  विवरण  जिसमें  वर्ष  1966-67  मं  सहकारी  समितियों  द्वारा  वितरित  किए  जाने  वाले

 ऋण  का  राज्यवार  अस्थायी  प्राक्कलन  दिया  गया  संलग्न है
 ।  में  रखा  गया

 ।
 दे

 संद्या  एल०  टी ०  6216/66  \]

 व  कृषि  ऋण  के  लिए  सहकारी  एजन्सी  प्रमुख  संस्थागत  एजन्सी  बनी  रहेगी  ।  जहाँ

 आवश्यक  होगा  वहां  तकावी  ऋण  भी  दिए  जाएंगे  ।  कुछेक  राज्यों  में  कृषि  निगम  ऋण  देने  की  एक

 सहायक  एजन्सी  के  रूप  में  स्थापित  करने  के  प्रदान  पर  भी  विचार  किया  जा  रहे  है  ।

 तकावी  ऋणों  को  जो  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रशासित  कृषि  कार्यों  के  लिए  अन्य

 प्रकार  के  ऋण  संस्थागत  एजेन्सियों  द्वारा  दिये  जाते  हमरे  पास  यह  बताने  के  लिए  निश्चित  आंकड़े

 नहीं  है  कि  विभिन्न  एजेन्सियों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  की  राद  की  तुलना  में  प्रशासन  सम्बन्धी  लागत

 का  क्या  अनुपात  है  |

 केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा  )

 4788.  श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  नौवहन  तथा  द् पयटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा  )  श्रेणी  1  अधिकारी  संघ  से  इस

 सेवा  में  पदालि  से  बाहर  के  अधिकारियों  की  पदोन्नति  किये  जाने  के  बारे  में  जो  विभिन्न

 बडों  में  उनके  सेवाकाल  तथा  पारस्परिक  वरिष्ठता  को  ध्यान  में  रखे  बिना  अस्थायी  परियोजना  पदों  पर

 नियुक्त  किये  गये  थे  और  जिसके  परिणामस्वरूप  नियमित  पदालि  के  अधिकारियों  को  काफी  कठिनाई

 हुई  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हें  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  संजीव
 जी

 अभ्यावंदनों  में  उठाये  गये  विषयों  पर  विचार  किया  गया  था  और  केन्द्रीय  इंजीनियरंग

 सेवा  श्रेणी  1  सीधे  भर्ती  संस्था  को  इस  आशय  का  उत्तर  दिया  गया  है  कि

 नियमों  के  अनुसार  प्रशासनिक  वर्ग  की  रिक्तियों  पर  जिनमें  उच्चतर  प्रशासनिक  पद  भी  शामिल

 विभाग  में  उससे  बाद  के  नीचे  के  वर्गों  में  काम  करने  वाले  योग्य  अधिकारियों  को  विभागीय  पदोन्नति

 समिति  की  सिफारिशों  पर  वरण  द्वारा  साधारणतया  नियुक्त  किया  जाता  है  ।

 सड़क  विभाग  में  नियुक्ति

 4789.  श्री  रामनाथन  चेट्टियार :  क्या  नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  थि  :

 क्या  यह  संच  है  फि  उनके  मंत्रालय  का  सड़क  विभाग  अस्थायी  परियोजना  पदों  पर  सहायक

 इंजीनियर  परामर्शदाताओं  /  डिवीजनल  इंजीनियर  परामदंदांताओं  /  आयोजन  afaafe  /

 कुल  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिये  बड़ी  संख्या  मंत्रालय  के  बाहर  के  अधिकारियों  को  भर्ती

 करता  र्ा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ऐसे  अस्थायी  परियोजना  पदों  पर  भर्ती  fea  गये  व्यक्तियों  की  संख्या

 केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा  श्रेणी  1  की  पदालि  में  भर्ती  किये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  से  बहुत
 afar  ay ;  और

 यदि  तो  इसके  ear  कारण

 नौवहन  तथा
 पेंशन  मंत्री

 संजीव  :  से  परिवहन
 और

 विमानन  मंत्रालय
 के  सड़क  पक्ष  की  स्थापना  14  तमंचा  रियो ंसे

 1943  में  की  गईं  अन्तर्राष्ट्रीय
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 विकास  संस्था  द्वारा  दिये  गय  ऋण  से  किये  गय  निर्माण-कार्यो  और  की  आवश्यकताओं  के  लिए  किये

 गये  सामा  रिक  महत्व  के  कार्यो  के  कारण  सडक  पक्ष के  काम  में  196  से  बड़ी  तेजी  से  वृद्धि  1961 में
 स्थायी अमला  की  संख्या  65 थी  |  अब कर्मचारियों की  मंजूर  संख्या  376  है  जिन  में  कई

 अस्थायी
 पद

 भी  शामिल  चूंकि  इन  पदों  पर  विभाग  के  स्थायी  अधिकारियों  की  छोटी  सी  संख्या  जेसे  भर्ती  करना

 aaa  a  था  इस  लिए  मंत्रालय  के  बाहर  से  एफ  बड़ी  संख्या में  भर्ती  की  गयी  ।

 केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा

 4790  श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :
 क्या  नौवहन  तथा  द् पयटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 कुछ

 अधिकारियों  की  जो  केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा  )
 श्रेणी  1  की  पिछली  में  नही ंहें  उच्च  ग्रेड  में  पदोन्नति  करने  के  बारे  जिससे  उस  पिछली  के

 कारियों  के
 अधिकार  हो  जायेंगे

 और  जो  उनसे  सीनियर भी  है  विचार  करने  के
 लिए

 एक
 विभागीय

 पदोन्नति  समिति  की  बठक  बुलाई  जा  रही  और

 यदि  तो  उच्च  पदों  पर  पदोन्नति  के  मामले  में  पिछली  के  अधिकारियों  के  हितों  की

 रक्षा  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  विशेषकर  जब
 fe

 केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा

 )  श्रेणी  1  भर्ती  नियम  केवल  पिछली  के  पदों  पर  ही  लाग [
 होते  हे

 ह  और  अस्थायी  परियोजना

 पदों  पर  लागू  नहीं  होते ?

 नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  संजीव
 (

 और
 :

 विभागीय

 ataatficat  को  पदोन्नति  के  लिए  चुनाव  करने  के  लिए  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  हो  चुकी
 समिति  ने  सब  पात्र  अधिक्रारियों  चाहे  वे  स्थायी  हो  या  पदोन्नति  के  लिए  उचित

 ठहराया  ।  सड़क  पक्ष  में  नियुक्त  तमाम  रमनीक  अधिकारी
 dat  के

 हू
 और  केन्द्रीय

 इंजीनियरिंग
 सेवा

 च् श््णी  1  भर्ती  नियम  उन  पर  लागू  होते  स्थायी  संवर्ग  के  अधिकारियों  के  पद Tafa

 दावों  के  अधिभाव  करने  का  प्रीत  नहीं  उठता  है  |

 दिल्‍ली  में  मोटर  चालक  प्रशिक्षण  सकल

 4791.  श्री  प्र०  चल  बरुआ  :  क्या  नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली
 परिवहन  प्राधिकार

 द्वारा  मोटर  चालक  प्रशिक्षण  स्कूल  स्थापित
 me  >. करने के  10  वर्ष  पहले  बनाई  गई  योजना  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  की  दे  @;

 यदि  तो  इस  असाधारण विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 नौवहन  तथा  प्यारे  मंत्री  एन०  संजीव  :  से
 :

 दिल्ली
 प्रशासन  ने  अक्टूबर  1963  में  दिल्‍ली  में  एक  मोटर  चालकों  का

 प्रशिक्षण  स्कूल  स्थापित  करने  के

 लिये
 एक  स्कीम  पेशा की  स्कीम में  वार्षिक  1.92  लाख  रुपये का  अनावर्ती  और  2.18  लाख

 seal  मोटर  आटोरिक्शा रुपये  का  आवर्ती  व्यय  होगा  और  इसमें  भारी  मोटर

 और  स्कूटरो ंके  1800  चालकों के  वार्षिक  प्रशिक्षण  की  meet  चूंकि  areal की  जरूरतों  की

 पूति  फिलहाल  मौजूदा  संस्थानों  से  की  जा  सकती  हैं  इसलिये  इस  स्कीम  को  कार्यान्वित  करना  आवश्यक

 नहीं  समझा  गया  है  ।
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 पों  era
 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन

 की  विमान

 4792.  श्री  जोखिम  आल्वा  :  नया  नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  यहं
 दतर

 की

 कृपा  करेंगे  फि

 वर्ष  1964-65  में  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  विमानों  की  निर्धारित  उड़ानों  में

 कितनी  बार  तीस  मिनट  से  अधिक
 देरी

 और

 विलम्ब  को  कम  से  कम  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  संजीव  :  और  :  1964-65

 ने  वी के  दौरान  इंडियन  एयरलाइन्स  कॉरपोरेट  जब  अनुसूचित  सेवाओं  सें  तीस  मिनट  से  अधिक  दे  रियो

 की  कल  संख्या  7349  जबकि  उसी  समय  में  की  गई  की
 कुल  संख्या

 63,978  थीं  |

 देवियों  ए  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  ——

 शक ञ  ras  faa  3,277

 ख  ल  ये जल  ‘UE  सम  क  1,296

 1,632

 यातायात  e  346

 प  परिचालन N  क  520

 अन्य  eo  ढ  78

 oa¥-r  न्फ्ली
 अधिकांश दे  रियो  आनुषंगिक  थीं  जो  fa  बीच  के  रुकने  के  स्थानों  पर  रह  ि  ATE  दरियों  के  कारण

 ऐसी  देरियां  होने  से  रोकी
 जा

 सकती  हैं  या  इन्हें  काफी  कम  फिया  जा  सकता  है  यदि  caug-

 बाई  विमानों  की  व्यवस्था  ; é)  द  |  कार्पोरेशन  अतिरिक्त  विमानों  को  प्राप्त  करने

 का  प्रयत्न  कर  रहा  लेकिन  यह  विमानों  की  खरीद  के  लिए  विदेशों
 से

 ऋण  के  उपलब्ध  होने  पर

 निर्भर  न्ग्ता  है  ।

 जहां तक  इंजीनियरी  सम्बन्धी  देवियों  का  टर्न  कारपोरेशन  ऐसी  देवियों  को  बम  aw  दे

 सभी  प्रयत्न  चार  रहा  हैं  ।  प्रशिक्षण  cit Hay  में  तेजी  लाई  जा  रही  इंजीनियरिंग  fas  की

 योजना  और  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  अनुसूचियों  की  अधिक  अच्छी  योजना  के  लिए  तथा

 ferry  और  नियंत्रण  एण्ड  आदि  के  स्तर  को  कायम  करने  के  उद्देश्य  से

 पुनर्गठन  के  लिए  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  फिर  भी  एयरलाइनों  परिचालनों  में

 इंजीनियरी  सम्बन्धी  कुछ  देरियां  अप रिहा यें  हैं  ।

 यातायात  सम्बन्धी  और  अन्य  PAAT  रियों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  तेजी

 लाई  गई  है  ।

 दूसरा  जो  उल्लेखनीय  अक्सर  होने  वाले  मजदूर  आन्दोलन  हैं  जिनका  विमान  सेवाओं

 पर  असर  पड़ता  |  कारपोरेशन  अपने  कर्मचारियों  में  अनुशासन  लागू  करने  का  प्रयत्न  कर  है
 और  अनुशासन  तोड़ने  के  मामलों  में  उचित  कार्यवाही  कर  रहा  है  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  एजेन्टों  को  दिया  गया  कमीशन

 4793.  श्री  जोखिम  आल्वा  :  क्या  नौ वहुत  तथा  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  fe:

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  1964-65  में  व्यापार  प्राप्त  बनने  के  लिये

 एजेन्टों  को  eye  के  रूप  में  fraqat  राशि  दी
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 उन  एजेन्टों  के  नाम  क्या  हें  जिन्हें  10,000  रुपये  से  अधिक  cis  का  कमीशन  दिया  गयो

 कौर

 कितने  एजेन्टों  उनके  द्वारा  दिलाये  गये  SHI नगा  सके  लिये  10,000  रुपय  से  कम  कमीशन

 दिया  गया  ?

 \
 |  अ  1964-65  के नौवहन  तथा  पर्यटन  मंत्री  संजीव  /

 दौरान  33,44,258.00  रुपये  की  राशि  दी  गयी  ।

 10,000  रुपये  से  अधिक  ule  का  कमीशन  दिये  जानेवाले  एजेन्टों  के  नाम  संलग्न  विवरण

 में  दिय
 गये

 हूं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Tao  टी०  6217/66  |]

 उन  एजेन्टों  की  जिन्हें  10,000  रुपय  से  कम  कमीशन  दिया  53  है  ।

 भारत-नेपाल  विमान  सेवायें

 4794.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  नौवहन  तथा  ध. पंथटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 = भारत  तथा  नेपाल  के  बीच  असैनिक  उड्डयन  के  सम्बन्ध  में  नेपाल  सरकार  के  साथ  किये

 गये  करार  की  यथा  शर्तें  तथा  निबन्ध  क्या  हैं  ;

 क्या  रायल  नेपाल  एयर  सर्विसिज  द्वारा  पटना  तथा  काठमांड ूके  बीच  एक  विमान

 जो  मुजफ्फरपुर  तथा  दरभंगा  में  रुके  आरम्भ  करने  के  बारे  में  विचार  किया  गया  और

 यदि  at,  तो  इसको  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 नौवहन  तथा  dea  मंत्री  संजीव  :  भारत  सरकार  और

 नेपाल  के  महामहिम  की  सरकार  के  बीच  हुए  विमान  सेवाओं  से  संबद्ध  करार  जिस  पर  26

 नवम्बर  1964  को  हस्ताक्षर  हुए  एक  प्रति  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 Clerical  Staff  of  Election  Commission

 4796.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Clerical  staff  in  the  Election  Commission  have
 not  been  given  two  advance  increments  even  after  their  having  completed  the
 Typewriting  Test  of  U.P.S.C.  successfully;

 (9)  ifso,  the  reasons  therefor  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  to  do  justice  to  the  said  employees  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  C.R.  Pattabhi
 Raman)  :  (a)  Yes,  Sir.

 issued  orders  in
 (b)  and  (c)  :  In  pursuance  of  a  Cabinet  decision  tne  Ministry  of  Home  Affairs

 1954  that  the  lower  division  clerks  in  the  Civil  Ministries  and  De-
 partments  and  attac  hed  offices  included  in  the  Central  Secretariat  Clerical
 Scheme  would  get  t  he  following  advance  increments

 (i)  two  increments  after  confirmation  in  the  Clerical  Service  or  on  initial  ap-
 Pointment  to  that  service  having  qualified  in  the  competitive  examination
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 or  after  three  years  continuous  s  rice  in  that  grade  subject  to  suitability
 for  confirmation,  and

 (ii)  two  increments  on  passing  the  typewriting  test  at  a  speed  of  40  words  per
 minute.

 The  orders  did  not  apply  to  the  Office  of  the  Election  Commission  as  it  1s  not

 included  in  the  Central  Secretariat  Clerical  Scheme.

 The  question  of  extending  the  concession  of  advance  increments  to  Lower  Di-

 vision  Clerks  in  offices  not  participating  in  the  Central  Secretariat  Clerical  Scheme
 was  considered  by  the  Ministry  of  Finance  and  it  was  decided  by  the  Cabinet  that

 action  in  this  regard  should  be  kept  pending  till  the  recommendation  ofthe  Second

 Pay  Commission  became  available.  On  the  basis  of  the  recommendation  of  the

 Pay  Commission,  the  concession  was  withdrawn  in  1960  even  from  the  Lower

 Division  Clerks  working  in  the  Secretariat  and  included  attached  offices.

 Use  of  Hindi  in  the  Ministry  of  Law

 4797:  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  Shri  Bade  :

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 question  No.  1712  on  the  8th  March,  1966  and  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  to  remove

 the  difficulty  in  regard  to  the  limited  scope  of  noting  and  drafting  m  Hindi  1n  the

 Legislative,  Legal  Affairs  and  Company  Affairs  Department  of  the  Ministry  be-

 cause  most  of  the  work  is  of  technica]  nature;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  C.  Pattabhi

 Raman)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  The  principal  function  of  the  Legislative  Department  is  the  drafting  of

 Bills,  Ordinances,  Regulations  etc.,  and  the  scrutiny  of  statutory  rules,  orders  and

 notifications.  Drafting  work  ofthe  Central  Government  being  voluminous  in  quan-

 tity  and  highly  technical  and  complicated  in  nature,  it  has  not  yet  been  found  pos-
 sible  to  train  senior  draftsmen  for  drafting  Bills  etc.,  in  Hindi  especially  in  view

 of  the  fact  tnat  the  officers  of  the  Legislative  Department  Jike  those  of  other  Minis-

 tries  and  Departments  are  drawn  from  different  parts  of  the  country  and  the  mother-

 Moreover,  amore  knowledge  of  Hindi tongue  of  many  of  them  is  not  Hindi.

 legal  terminology  is  not  enough.  The  technique  and  method  of  legislative  draf-

 ting  in  any  language  is  highly  difficult  job  and_  mastery  over  them  is  acquired  by
 a  slow  process  of  practical  training  and  experience.  If  this  process  is  sought  to
 be  accelerated  in  any  manner  by  artificial  means,  then  that  is  bound  to  adversely

 enactments.

 affect  the  quality  of  legislative  drafting  and  therefore  the  quality  of  our  legislative
 In  this  connection,  attention  is  drawn  to  article  348  of  the  Consti-

 tution  under  which,  until  Parliament  by  law  otherwise  provides,  authoritative
 texts  ofall  Bills,  Acts,  orders,  rules,  regulations  and  bye-laws  be  in  the  English

 Realising  the  difficulties  pointed  out  above,  Parliament  has  not  u
 till  now  provided  otherwise.  In  pursuance,  however,  of  section  (5)(2)  of  the
 Official  Languages  Act,  1963,  translations  in  Hindi  of  all  original  Bills  in  English
 introduced  in  Parliament  are  prepared  and  annexed  to  the  Bills.  This  process
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 of  translation  no  doubt  helps  to  some  extent  the  training  of  Hindi  knowing  officers
 as  Hindi  Draftsmen.  A  _  few  officers  are  also  engaged  in  the  Official  Language

 (Legislative)  Commission  in  the  preparation  of  Hindi  translation  of  Central  Acts.
 ‘This  also  helps  some  officers  to  have  practical  training  and  experience  in  Hindi

 drafting.

 The  principal  function  of  the  Legal  Affairs  Department  is  to  give  legal  advice
 to  the  varicus  Ministries  and  departments  of  the  Central  Government  and  this

 advice  relates  mainly  to  the  interpreta-ion  of  Acts,  Ordinances,  Regulations,  rules,
 orders,  bye-laws  etc.  As  these  statutes  and  statutory  instruments  are  in  the  English
 language,  the  advice  given  by  the  Department  of  Legal  Affairs  is  also  in  that  lan-

 guage.  Moreover,  as  in  the  case  of  Legislative  Department,  officers  of  Legal
 Affairs  Department  are  drawn  from  various  parts  of  the  country  and  the  mother-

 tongue  of  many  of  them  15  not  Hindi.

 The  Department  of  Company  Affairs  deals  primarily  with  the  administration
 of  the  Companies  Act.  Their  dealings  are  mostly  with  the  companies  both  Indian
 and  foreign,  references  from  whom  are  mostly  in  English.

 Then,  notes  are  recorded  in  other  Ministries  and  departments  in  the  English
 language.  The  courts,  especially  the  superior  courts,  give  their  decisions  in  that

 language.  So,  unless  and  until  Hindi  is  adopted  on  a  wide  scale  for  noting  at  all
 levels  in  other  Ministries  and  departments  of  the  Government  of  India,  the  courts

 throughout  the  country  including  the  Supreme  Court  and  the  High  Courts  start

 writing  judgments  in  Hindi,  substantial  progress  is  made  in  the  translation  of  sta-
 tutes  and  statutory  instruments  in  Hindi,  the  officers  and  members  of  the  staff
 not  only  of  tnis  Ministry  but  also  of  other  Ministries  acquire  a  thorough  knowledge
 of  the  legal  terminology  in,  and  have  sufficient  command  over,  Hindi  and  the  draf-

 ting  officers  of  the  Legislative  Department  acquire  mastery  over  the  method  and

 technique  of  legislative  drafting  in  Hindi,  it  is  hardly  possiple  to  do  noting  and

 drafting  in  Hindi  in  any  of  the  departments  of  the  Ministry  of  Law.

 जोरहाट  में  राष्ट्रीय  राजपथ  के  लिये  उप-मागं

 4798.  श्री  रा०  :  क्या  नौवहन  तथा  wea  मंत्री  यह  बताने की

 कपा  करेंगे  कि  :

 जोरहाट  में  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  37  के  जित  SI-FT  को  बनाने  का  कुछ  वर्ष  पहले  प्रस्ताव

 था  क्या  इस  व्यै  उसके  बनाये  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 उस  क्षेत्र  में  बती  हुई  सड़क  दुर्घटनायें  तथा  खतरों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गई

 नौवहन  तथा  पये टन  मंत्री
 संजीव  रेड्डी ):  और  :  कई  विकल्पों

 र  विचार  करने  के  बाद  इस  बाहरी  सड़क  के  उचित  संरेखन  को  अप्रैल  1966  में  मंजूर  किया  गया  ।  इस
 परियोजना  के  लिए  राज्य  लोक-निर्माण  विभाग  द्वारा  मंजूरी  के  लिए  अनुमान  तैयार  किया  जायगा
 तब  निर्माण  ar  शुरू  किया  जाएगा  |

 जब  तक  यह  बाहरी  सड़क  नहीं  बन  जाती  है  तब  तक  इस  शहर  में  दुघ  घटनाओं  को  रोकने के
 लिए  य  T  तवा  a  एडो

 sot
 |  |

 ष का  नियंत्रण  पुलिस  द्वारा  किया  जा
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 अंडमान  तथा  नि  be
 ः tare  द्वीपसमूह  सम्बन्धी  नौवहन  समिति

 4799.  नौ  पन्ना  लाल  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य  :

 क्या  नौवहन  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  oa  है  कि  अंडमान  तथा  निकोबार  rare Bint  माह  arated:  नौवहन  fafa  की  उपसमिति

 ने  बन्दरगाह  तथा  नौवहन  सम्बन्धी  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  सुझाव  fer

 यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  शिकारियों  क्या  आर

 इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  तथा  प्यारे  मंत्री  संजीव  :  से  :  जी  हां  ।

 उप-समिति  की  सिफ़ारिशों  क  अभी  जहाजी  मि  द्वारा  जांच  की  जानी  है  ।  जहाजी  समिति  अपनी

 5  मई  1966  कीਂ  प्रस्तावित  अगली  sen  में  उप-समिति  a  रिपोर्ट  पर  पुरी  तरह  से  विचार  करने  के

 बाद  भारत  सरकार  के  विचार  सिफारिशें  करेंग  ।

 इण्डिया  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  कर्मचारियों  फे  लिपे  मकानों  की  व्यवस्था

 4800.  श्री  No  च्०  बरुआ  :  नया  नौवहन  तथा  पर्यटन  सदैव  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के
 कम  चोरियों

 को  न  तो  मकान  किराया

 भत्ता  मिलता  है  और  न  हो  sah  लिए  सरकारी  मकानों  wy  व्यवस्था  और

 वरन्  tam  इन  कर्मचारियों  को  उनकी  मकान  सम्बन्धी  समस्या  को  ga  करने  के

 सम्बन्ध  में  सहायता  देने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 नौवहन  तथा  पथ टन  मंत्री  संजीव  :  और  :  1955

 के  शुरू  में  इंडियन  एयरलाइंस  कारपोरेशन  के  कम  चोरियों  की  मजूर  के  ढांचे  को  निर्धारित  करने  में

 मकान  के  किराये  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।  फिर  कारपोरेशन  कलकत्ता ~  rs
 और  मद्रास  में  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  खासकर  कम  वेतन  पा  नवाल  कम  चोरियों  के  लिए  आवास

 बस्तियां  बनाने  की  योजनाएं  हे  ।

 मोहनबाड़ीਂ  हवाई

 4801.  श्री  प्र०्  बरुआ  :  क्या  नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  .

 आसाम  में  मोहनबाड़ी  हवाई  अड्डे
 के  निर्माण-कराये  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 इसके  कब  तक  तयार  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 नौवहन  तथा  प्यारे  मंत्री  संजीव  :  और  मोहनबाड़ी
 हवाई  अड्डे  का  रनवे  7  1966  को  इस्तेमाल  किये  जाने  के  लिए  खोल  टिया  गया  |  आई०  wo
 सी०  ने  इस  हवाई  अड्ड  से  होकर  वाइंकाउण्ट  विमानों  का  परिचालन  शुरू  करं  दिया  है  ।

 वन  संसाधनों  का  विनियोजन-पूवे  सर्वेक्षण

 4802.  श्री  Ho  राघवन  :  क्या

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 सामुदायिक  विकास  तथा

 सेहर  मन्त्री
 यह
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 दक्षिण-खण्ड  में  वन  संसाधनों  के  विनियोज  aTa  सर्वेक्षणਂ  के  अन्तरगत
 |  ह  द  ्  ्  सरे  च  YSUEM  fi कतनी  प्रगति  हुई

 कितने  क्षेत्र  तथा  किन-किन  खण्डों  में  सर्वेक्षण  किये  जाने  सम्भावना  और

 इस  सर्वेक्षण  के
 कब

 तक  पुरी  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  (att  दयानगर  :

 दक्षिणी  खण्ड  केरल  तथा  मैसुर  राज्य  aifaa  में  सर्वेक्षण  शुरू  नहीं  हुआ

 परियोजना  के  अनुसार  दक्षिणी  खण्ड  में  केरल  तथा  राज्यों  के  लगभग  1800  वग  मीलਂ

 क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  होना  है  ।  इसके  अतिरिक्त  परियोजना  के  अनवार  केन्द्रीय  खण्ड

 उड़ीसा  तथा  आन्ड्  प्रदेश  )
 के  7200  वग  मील  तथा  उत्तरी  खण्ड  हिमाचलਂ

 प्रदश  तथा  के  2500  सील  क्षेत्र  का  भी  सर्वोक्षण  होना  है  |

 यह  परियोजना  34  ata  अवधि  की  है  और  1968  के  अन्त  तक  हो  जायगी  ।  केन्द्रीय

 खण्ड  में  सर्वेक्षण  का  कार्य शुरु  हो  चुका  है  ।  उत्तरी  खण्ड  में  कार्य  शीघ्र  ही  शुरु  हो  परन्तु  अर्भ

 दक्षिणी  खण्ड  के  लिए  विस्तृत  कार्यक्रम  तेयार  नहीं  किया  गया  है  ।

 Development  of  Sugarcane  and  Rehabilitation  of

 Sugar  Mills  in  Bihar

 4803.  Shri  Sarjoo  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-

 munity  Development  and  Co-operation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Committee  appointed  py  the  Central  Government  in  connec-

 tion  with  the  development  of  sugarcane  and  the  rehabilitation  of  Sugar  Mills

 in  Bhar  has  submitted  its  report;

 (b)  ifso,  the  main  recommendations  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Co-operation  (Shri  Shinde)  :  (a)  ‘The  Committee  appointed

 by  the  Central  Government  to  examine  the  question  of  rehabilitation  and  modern-

 nisation  of  sugar  factories  in  India,  covering  Bihar  State  also,  has  submitted  its

 report.

 (b)  The  recommendations  of  the  Committee  were  laid  on  the  table  of  Sabha
 while  answering  Starred  Question  No.  321  on  31-8-1965.

 (c)  The  various  recommendations  of  the  Committee  are  under  examination
 of  the  Government.

 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा

 4804.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  नौवहन  तथा  Wea  5

 1966  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3262  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड्डयन  विभाग  में  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  dats  प्रथम  श्रेणी  1)  के  दो

 पदों  का  कया  दर्जी  उनका  पदनाम  क्या  है  और  जिन  पदाधिकारियों  के  साथ  उनको  रखा  गया  उनके

 पदनाम  क्या

 उड
 चयन  विभाग  में  प्रथम  1)  और  द्वितीय  श्रेणी  11)  के  स्वीकृत  पदों  की

 क्या  संख्या  है  और  हर  श्रणी  में  इस  समय  कितने  व्यक्ति  नियुक्त  और
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 प्रथम  श्रेणी  1)  के  दो  पद  कब  रिक्त  उन  पर  द्वितीय  श्रेणी  11)  के  आशुलिपिक ों

 को  कब  से  नियुक्त  किया  गया  है  ये  आशुलिपिक  कित  पढाली  के  हैं  ?

 नौवहन  तथा  पये टन  मंत्री  एन०  संजीव  (1)  सेन्ट्रल  सिविलਂ

 सर्विस  sara  | है |  राजपत्रित

 (11)  राज्य  के  प्रथम  व्यक्ति  विमानन  विभाग  के  सचिव  के  निजी  सचिव  |

 मौजूदा  वृद्ध  संख्या स्वीकृत  qc  संख्या

 यड़  I  2  1

 Gz  11  53  थ  थ  53

 कभी  खाला  नहीं  ।.

 उद्योग  विभाग  के  ग्रेड  11  स्टेनोग्राफर  9-6-64  से  31-8-65  तक  प्रथम  व्यक्ति  सहायक

 के  पद  पर  |

 खाद्य  विभाग  के  ग्रेड  11  स्टेनोग्राफर  और  बाद  को  विमानन  विभाग  के  ग्रेड  11  स्टेनोग्राफर

 1-9-64  से  अब  तक  सचिव  के  सचिव  के  पद

 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा

 4805.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  व्या  नौवहन  तथा  पेंशन  मंत्री  केन्द्रीय

 सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  के  बारे  में  5  1966  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3262  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  श्रेणी  11)  के  आशुलिपिक  प्रथम  श्रेणी  1)  के  उच्च  पदों  पर

 जनक  रूप  से  काम  कर  रहे

 क्या  यह  व्यवस्था  प्रथम  श्रेणी  के  पदाधिकारियों  का  चयन  होने  तक  अन्तरिम  तौर  पर  की

 गई

 यदि  at,  तो  क्या  प्रथम  श्रेणी  में  कोई  पदोन्नति  की  गई  है  और  यदि  तो  किस  पद

 किस  gata  से  और  किस  fafa  और

 (a)  afe  तो  क्या  उड्डयन  विभाग  में  सभी  पात्र  आदुलिपिकों  को  पदोन्नति  के  अयोग्य

 समझा  गया  ?

 नौवहन  तथा  wea  मंत्री  संजीव  हां  ।

 (a)  हां  ।

 राज्य  मंत्री  के  प्रथम  व्यक्ति  सहायक  के  पद  पर  नौवहन  तथा  qa eA  विभाग

 से  1-3-1966  से  नियुक्ति  करके  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।]

 Professional  Misconduct  of  Shri  O.  N.  Mahindroo,  Advocate

 4806.  Shri  Bagri  :

 Shri  Kishen  Pattnayak  :

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  |

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  ShriO.  N.  Mahindroo,  an  Advocoate  of  Delhi
 represented  the  Regional  Director  of  Food.  Northern  Region  for  the  State  in
 the  Court  of  the  Sole  Arbitrator,  Shri  V.  Ramaswami  Iyer,  in  Delhi  ;
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 3  1966
 लिखित

 उत्तर

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  Shri  Mahindroo,  while  examining  a  Govern-

 ment  file  at  Tis  Hazari  Courts,  Delhi,  had  removed  some  papers  therefrom,  as  a

 punishment  for  which,  his  licence  was  confiscated  by  the  Delhi  Bar  Council  for

 one  year  and  the  Indian  Bar  Council  also  upheld  the  punishment  on  Shri  Mahin-
 droo’s  appeal  made  to  them  against  the  above  order.

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Ministry  have  not  appointed  any  other

 Advocate  so  far  resulting  in  expenditure  by  Government  in  getting  the  dates  of

 earing  changed  and  expenditure  on  officers  called  from  outside  for  their  coming
 and  going  without  any  utility  of  their  services  ;  and

 (d)  ifso,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  C.  R.  Pattabhi

 Raman):  (2)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.  According  to  the  decision  of  the  Disciplinary  Committee  of  the
 Bar  Council  of  India  the  finding  is  as  stated  in  this  question.

 (c)  The  Bar  Council  of  India  issued  stay  orders  on  the  29th  December,  1965
 and,  therefore,  Shri  Mahindroo  was  allowed  to  handle  cases  already  entrusted  to
 him.  On  the  dismissal  of  the  appeal  by  the  Bar  Council  of  India  on  the  24th
 March,  1966  and  by  Supreme  Court  on  the  18th  April,  1966  instructions  were  is-
 sued  to  all  Ministries  to  withdraw  cases  entrusted  to  Shri  Mahindroo  and  ar-

 rangements  are  being  made  to  appoint  a  new  counsel  in  cases  handled  by  Shri
 Mahindroo.

 (d)  Does  not  arise.

 Food  Corporation  of  India

 4807.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Food,  Agriculture,
 Community  Development  and  Co-operation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  is  a  fact  that  Government  have  recently  post  |  an  officer  of  the
 Food  Corporation  of  India  at  Kotah,  Rajasthan;

 (b)  if  so,  his  functions;  and

 (c)  whether  his  expenses  would  be  borne  by  the  Central  Government  or  State
 Government  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Communit
 Development  and  Co-operation  (Shri  Govinda  Menon)  :  (a)  The  Govern-
 ment  have  not  posted  a1  officer  of  the  Food  Corporation  of  India  at  Kotah.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise.

 Japanese  Methods  of  Cultivation

 4808.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Food,  Agriculture,
 °mmunity  Development  and  Co-operation  be  pleased  to  state  :

 (a)
 tivatio

 whether  it  is  a  fact  that  Government  have  taught  Japanese  method  of  cul-
 n  at  several.  places  on  experimental  basis  ;  and

 (b)  if  30,  the  results  achieved  ?
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 Calling  Attention  to  Matters  of  May  3,  1966

 Urgent  Public  Importance

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,Community

 Development  and  Co-operation  (Shri  Shyam  Dhar  Misra)  :  (a)  Yes,  under

 the  First  Indo-Japanese  Agreement  signed  on  23rd  April,  1962,  four  Japanese

 Agricultural  Demonstration  farms  were  established  at  Arrak  (Bihar)  Ranaghat,

 (W.B.)  Chakuli  (Orissa)  and  Vyara  (Gujarat)  and  under  the  second  Agreement

 signed  on  17th  December,  1964  four  more  Japanese  Demonstration  Farms  have

 been  established  at  Khopoli  (Maharashtra),  Chengamanad  (Kerala),  Bapatla

 (Andhra  Pradesh)  and  Mandya  (Mysore).  These  Farms  aim  at  teacning  the

 Japanese  method  of  cultivation  through  demonstration  and  training.

 (b)  The  average  yield  of  different  varieties  of  paddy  on  tne  four  old  farms  set

 up  under  the  First  Agreement  varied  from  806  kgs.  to  223  kgs  which  compared

 favourably  with  the  yields  of  local  farmers  and  other  Government  farms  in  these

 States.  The  performance  of  these  farms  has  a  marked  impact  on  local  farmers  and

 they  visit  these  farms  in  large  numbers  in  each  season  to  see  demonstration  plots.

 Drring  1964-65  the  Japanese  techniques  of  cultivation  were  demonstrated  to  about

 3coc  farmers  at  the  various  farms.

 Tne  training  Programme  for  farmers  and  Extension  workers  has  already  been

 started  at  Arrah  Farm  (Bihar)  and  Chakuli  Farm  (Orissa).  During  1964-65
 training  was  imparted  to  53  Extension  Workers  and  about  go  farmers  at  Arrah

 Farm  (Bihar)  and  about  200  farmers  at  Chakuli  Farm  (Orissa).  The  training  pro-

 gramme  of  farmers  and  Extension  Workers  is  also  being  started  at  Ranaghat  Farm

 (West  Bengal)  and  Vyara  Farm  (Guja:at)  from  tne  coming  Kharif  season.

 The  training  at  the  four  new  farms  will  be  started  as  soon  as  these  farms  have

 developed  their  performance  significantly.

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 भारत  पाकिस्तान  टेलिफोन  तथा  तार-समचार  व्यवस्था  का  भंग  हो  जाना

 Sari  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  Mr.  Speaker,  I  call  the  attention  of  the
 Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Communications  to  the  following  matter  cf

 urgent  public  importance  and  request  him  to  make  a  statement  in  regard  thereto

 of  Indo-Pakistan  telephone  and  telegraph  Communications
 >

 संसद-कायम  तथा  संचार  मंत्री  सत्यनारायण  :  पाकिस्तान  तथा  भारत  के  बीच  संघर्ष
 आरम्भ  होने  के  बाद  भारत-पाकिस्तान  दूरसंचार  व्यवस्था  बन्द  कर  दीਂ  गई  थी  ।  cares  सम्मेलन
 के  पश्चात्‌  15  1966  को  भारत

 के  डाक-तार  महानिदेशक  द्वारा  पाकिस्तान  के  sty
 कर  टेलीफोन  एंड  टेलीग्राफ  को  एक  तार  भेजकर  संचार  व्यवस्था  को  चालू  करने  की
 feat  में  कारवाई  आरम्भ  की  गई  थी  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  की  तरफ  की  लाइने  बहुत  कुछ  दुरुस्त
 थी  लेकिन  पश्चिम  पाकिस्तान  की  लाइनों  को

 बुरी  तरह  नुक़सान  पहुंचा था  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  सीसा
 क्षेत्र  से  युद्धविराम  रेखा  तक  के  क्षेत्र  में  अमृतसर  से  लाहौर  की  तरफ  का  मागं  परी  तरह  नष्ट

 हो  चुका  था  ।  हालाकि  यह  क्षेत्र  पाकिस्तानी  सीमा क्षेत्र  के  अन्तर  आता  है  फिर  भी  भारतीय  सेना
 अधिकारियों  क  सहायता से

 अपने  दूरसंचार  सामान  प्रयोग  करके  लाइनों  को  चालू  करने
 की  feat  में  कारवाई  की  गई  ।  यह  कारवाई  जनवरी  में  ह  की  गई

 थी  ।  फलस्वरूप  11
 1966  से  पश्चिमी  तथा  पूर्वी  पाकिस्

 संभव  हो  सका  ।

 रहे  दोनों  स्थानों  के  साथ  संचार  व्यवस्था  चालू  करना
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 13  1888  अविलम्बनीय  लोक-महत्त्व  के  विषय

 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 2.  पुर्जों  पाकिस्तान  के  लिये  संचार  व्यवस्था  फिर  से  पूरी  तरह  चालू  हो  लेकिन  पश्चिम

 पाकिस्तान  के  लिये  केवल  अमृतसर-लाहौर  sta  की  ही  संचार  व्यवस्था  दोबारा  चालू  की  जा  सकी  |

 जोधपुर  और  करांची  के  मध्य  संचार  व्यवस्था  को  चालू  करना  इसलियें  संभव  नहीं  हो  सेना

 क्योंकि  मुनावाओं  के  इंगित  सीमान्त  रेखा  के  निकट कई  मील  तक  लाइने  बुरी  तरह  क्षतिग्रस्त

 हो  चुकी  थी  ।  यह  नुकशान  इश  क्षेत्र  में  हुआ  जोकि  sa  समय  पाकिस्तानी  सेना  के  अधीन  था

 हालांकि  पाकिस्तानी  अधिकारियों  से  उनके  अधीन  खण्डों  की  लाइनों  की  मरम्मत  कराने  की

 प्रार्थना  उसी  आधार  पर  की  गई  थी  जिसपर  हमने  अमृतसर-लाहौर  के  मध्य  लाइनों  को  पुनः

 चालू  किया  फिर  भी  25  फरवरी  तक  जब  तक  कि  सारी  सेना  5  अगस्त  1965  वाली

 स्थिति  पर  वापिस  नहीं  आ  उनकी  ओर  से  कोई  कारवाई  नहीं  की  गई  बाद  में  भारतीय

 डाक-तार  विभाग  द्वारा  इन  लाइनों  की  मरम्मत  कराने  की  दिशा में  कारवाई  की  फिर  भी

 सेनिक  अधिकारियों  द्वारा  इंस  क्षेत्र  से  सभी  सुरंगों  का  सफाया  किया  जाना  art  आशा
 है  इस

 खण्ड  में  लाइनों  की  मरम्मत  का  काय  मई  के  पहले  सप्ताह  तक  समाप्त  हो  जाएगा  जिसके  बाद

 जोधपुर  होकर  कराची
 के  लिये  तार  तथा  टेलीफोन  परिवार

 के  पुनः  चालू  करने  की  feat  a

 परीक्षण  किये  जायेंगे  ।

 3.  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  क्षेत्रों  हें  संचार  व्यवस्था  के  चालू  हो  जाने  के  पश्चात्‌  दो  कारणों

 से  परिपथ  का  कायें  संचालन  बहुत  अच्छा  नहीं  पहला  कारण  तो  agar  कि  परिजनों  के

 लिये  एसे  पुराने  उपस्कर  का  प्रयोग  किया  जा रहा  था  जिनके  प्रयोग  की  अवधि  पहले  ही  समाप्त

 हो  चुकी  थी  ।  पाकिस्तानी  अधिकारियों  से  na  ही  इस  उपस्कर  को  बदल  देने  के  लिये  राजी

 होने  की  प्रियंका  की  गई  थी  और  यह  काम  दोनों  देशों  को  मिलकर  करना  इस  उद्देश्य के
 लिये  जिस  आधुनिक  ढंग  के  उपस्कर  की  आवश्यकता  है  भारतवर्ष  में  उसका  निर्माण  किया  जा

 सकता है  और  हम  यह  उपस्कर  पाकिस्तान  को  बतौर  उधार  के  था  बिक्री  करने  की  स्थिति  में

 दे
 सकते  बहु  दूसरा  तरीका  यह  हो  सकता

 है  कि  यह  उपस्कर  किसी  भी  नियमित  विदेशी

 संचार  निर्माता  से  खरीदा  जाए  दुर्भाग्यवश  द्  उपस्कर  को  बदलने  के  प्रस्ताव के  सम्बन्ध  में

 पाकिस्तानी  अधिकारियों  ने  बिल्कुल  भी  उत्साह  प्रकट  नहीं  किया  हालांकि  इस  विषय  पर

 विम  करने  के  लिये  एक  अन्तर विभाग ोय  बठक  का  प्रस्ताव  रखा  गयो  था

 4.  परिजनों  के  ठीक  काम  न  करने  का  दूसरा  कारण  ag  था  कि  लाइनों  की  हालत  खस्ता

 थी  ।  पश्चिमी  पाकिस्तान  की  तरफ  पाकिस्तानी  क्षेत्र मे  से  गुजरने  वाले  खण्ड  में  इन  लाइनों  को

 बुरी  तरह  नियोन  पहुंचा  था  और  ऊपरी  तौर  पर  ऐसा  लगता  है  कि  प्रारम्भिक  मरम्मत  करने

 क  बाद  लाइनों  को  काफी  मजबूत  नहीं  ब्या  पूर्वी  पाकिस्तान  की  तरफ  के  परिपथ

 तर  खुली  तार  लाइनों  पर  हे  जबकि  भारतवर्ष  की  ओर  के  परिपथ  भूगर्भीय  ट्रंक  केबलों  पर  है

 जो  कि  काफी  टिकाऊ  होते  लाइनों के  परीक्षण  के
 प्रश्न  को  निप्टाने  के  उद्देश्य  से  पाकिस्तानी

 अधिकारियों के  समक्ष  यह  प्रस्ताव  रखा  गया है  कि  aa  कभी  आवश्यक  हो  सीमान्त  कोण

 से  संयुक्त  परोक्षण  किये  जा  सकते  हूं  ताकि  मरम्मत  जल्दी  की  जा  सकें  ।
 ्  पाकिस्तानी  अधिकारियों के  साथ  निरन्तर  समन्वय  रखन ेके  बावजूदे  भी  परिपथ  का  काय

 संचालन  बहुत  खराब  रहता  ata  1966  में  परिपथ  का  कार्य  सबसे  ज्यादा  खराब  रहा
 जबकि  ढाका  तथा  लाहौर  दोनों  स्थानों  के  लिये  तार  परिपथ  केवल  10  से  15  प्रतिशत  तक  a
 सफल  रहा  ।

 6.  इन  बातों  की  ओर  पाकिस्तान  के  दूरसंचार  अधिकारियों  का  ध्यान  एक  बार  फिर
 षित  faut  गया  है  और  उनसे  पहले  ही  प्रस्तावित  कान्फ्रेंस  के  लिये  स्थिति  देने  की  प्राप्त
 की  जा  रही

 Shri  Madhu  Limaye  :  It  has  been  clearly  provided  in  Tashkent  Agreement that  measures  would  be  taken  to  restore  communications.  The  hon.  Minister
 has  made  a  long  statement  in  the  House.  I  would  like  to  know  the  concrete  steps
 Government  propose  to  take  for  the  restoration  of  communications.
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 Calling  Attention  to  Matters  of  Vaisakha  13,  1888  (Saka)

 Urgent  Public  Importance
 का

 Shri  Satya  Narayan  Sinha  :  The  hon.  Member  has  drawn  our.  attention

 towards  Tashkent  Agreement.  In  this  connection,  I  would  like  to  say  that  the

 House  is  well  aware  of  the  steps  Government  are  taking  1m  the  spirit  of  the  agree-
 ment.  It  has  been  said  that  according  to  the  Agreement  nothing  has  been  done.

 I  have  already  said  that  the  Government  have  entered  so  many  agreements  since

 whatever 1947  but  it  has  yet  to  see  the  results.  The  difficulty  is  that

 we  ask  them,  we  do  not  get  any  reply.  They  do  not  agree  to  ovr  suggestions
 even.

 Shri  Kishan  Pattnayak  (Sambalpur)  :  May  I  know  for  how  many  miles

 the  lines  have  been  badly  damaged,  round  about  Munabo  ?

 Shri  Satya  Narayan  Sinha  :  It  has  been  said  that  the  lines  have  been  dama-

 ged  upto  five  miles.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  (Dewas):  May  I  know  whether  Russian

 Government  has  been  informed  that  Pakistan  has  not  honoured  the  Agreement
 ?

 Shri  Satya  Narayan  Sinha  :  This  information  has  already  been  supplied
 to  the  House  py  the  Prime  Minister,  it  is  not  advisable  to  go  into  details.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kotah)  :  The  hon.  Minister  has  said  that  Pakistan

 Government  has  been  approached  many  times  but  no  reply  has  been  received

 from  them.  May  I  know  for  how  long  the  Government  propose  to  wait  ?

 Shri  Satya  Narayan  Sinha  :  Although  it  is  beneficial  to  both  the  sides  it  is

 regretted  that  they  are  not  repairing  the  cables.

 Shri  Rameshwaranand  (Karnal)  :  May  I  know  for]  how  long  the  Govern-

 ment  propose  to  wait  for  a  reply  from  Pakistan  ?

 Shri  Satya  Narayan  Sinha  :  We  have  sent  them  many  reminders.  We  are

 still  waiting  for  areply.  Weare  excercising  patience  and  would  follow  this  policy
 until  it  becomes  intolerable  for  us.

 श्री  प्र०  चल  बरुआ  )  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  कराची  स्थित  भारतीय

 उच्चायुक्त  को  भी  तारें  लन्दन  के  रास्ते  भेजी  जा  रही  यदि  त  निकट  रास्ते  से  तार  व्यवस्था

 करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  सत्य  नारायण  मुझे  सभा  के  यह  बताते  हुए  खेद  है ंकि  त।'र-व्यवस्था  भंग  हो  चूकी  है
 और  इस  समय  सभी  तारें  डाक  द्वारा  भेजी  जा  रही  हैं  ।

 Shri  M.  Banerji  (Kanpur)  :  May  I  know  whether  the  correspondence  is

 taking  place  in  between  the  officers  of  the  two  countries  or  of  the  ministers’
 level  ?

 Shri  Satya  Narayan  Sinha  :  The  correspondence  is  not  taking  place  at
 Ministers’  level  as  yet.

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 )

 :  मुझे  अभी-अभी  ae  बताया  गया है  कि  आपने  ध्यान  दिलाने

 वाली  मेरी  एक  सुचना  को  बिल्कुल  अस्वीकार  कर  दिया  यह  सुचना  भारत  की  अणु  शक्ति  के
 a कि बारे  म  छपे  समाचार के  सम्बन्ध  में  थी  यह  समझ  नहीं  सकी  fe  उसे  क्यों  अस्वीकार

 किया  गया  |
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 3  1966  स्थगन  प्रस्तावों  तथा  ध्यान  दिलाने  वाली

 सूचनाओं  के  बार  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  ऐसी  बातें  हें  जिन्हें  ह्म  स्थगित  कर  सकते  ह्  यह  We  इस  प्रकार

 नहीं  उठाया  जाना  चाहिये  ।

 ज
 श्री  भागवत  झा  आजाद  )  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  यह  प्रदान  बार  बार  सभा

 में  उठाया  |  इसके  सम्बन्ध में  एक  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  बारे में  विचार  करुंगा  ।

 स्थगन  प्रस्तावों  तथा  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचनाओं  के  बारे  में
 )

 RE:  MOTIONS  FOR  ADJOURNMENT  AND  CALLING  ATTENTION
 NOTICES  (QUERIES)

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे दो  स्थगन  प्रस्तावों  की  सुचना  मिली  एक  महाराष्ट्र
 तथा

 उत्तर  प्रदेश
 में  हुई  भूख  के  कारण  मौतों

 के
 बारे

 में  इसपर  हेम  चर्चा  कर  चुके  हं  ओर

 हमने  यह  निर्णय  किया  था  कि  हम इस  सम्बन्ध में  अग्रेतर  चर्चा  करेंगे  |

 संसद-कायम  तथा  संचार  मंत्री  सत्य  नारायण  :  हम  11  मई  को  इस  पर  चर्चा  कर
 ्

 रहे  है

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मेंने  यह  सुचना  स्टेट्समैन में  छपे  समाचार  के  अनुसार  दी  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बनर्जी  को  यह  ज्ञात  होना  चाहिये  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  की  जायेगी  |

 यह  निर्णय  हो  चूका है

 श्री  दाजी  :  यदि  यह  विषय  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  का  है  तो  इस  पर

 दिनों  के  बाद  क्यों  चर्चा  की  जा  रही है  ?

 श्री  सत्य  नारायण  दिह  :  मेरा  विचार हैं  कि  खाद्य  मंत्री  स्वयं  वहां  जा  रहे  हूँ

 श्र  सुरेशना  द्विवेदी  )
 कया  वहू  11  मई  तक  लौट

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  चि०  :  जब  तक  कि  वहां

 गये  ए  अध्ययन  दल  अथवा  मेरी  वापसी  की  प्रतीक्षा  नहीं  की  मुझे  उड़ीसा  सरकार

 दारा  भेजी  गई  रिपोर्ट  ही  यहां  पढ़नी  पड़ेगी  और  इससे  माननीय  सदस्य  संतुष्ट  नही ंहैं  ।  इसलिये

 म  चाहता  हूं  कि  कुछ  समय  तक  प्रतीक्षा  की

 Mr.  Speaker  :  Shri  Bagri.

 Shri  Madhu  Limaye  ((Monghyr)  :  have  tried  to  catch  your  eye  several
 times  but  I  have  not  been  called.  I  may  also  be  called.

 Shri  Bagri  (Hissar)  :  In  view  of  the  present  famine  conditions  in  the

 country  itis  proper  and  also  according  tothe  Rulesthatan  adjournment  motion
 is  admitted  in  the  House.  Discussion  does  not  convey  the  same  meaning  as  an

 adjournment  motion  is  supposed  to  convey.

 Mr.  Speaker  :  We  discussed  this  matter  here  the  other  day  and  decided  to
 have  a  discussion  on  it.  When,  once  we  take  a  decision  that  a  discussion  wou

 take  place  here,  we  cannot  have  an  adjournment  motion  under  the  Rules.
 Insofar  as  an  early  discussion  on  it,  is  concerned  ,  it  has  already  been  explained
 by  the  minister  that  it  would be  better  to  await  the  return  of  the  study  team  as  only
 then  it  would  be  possible  for  him  to  give  the  detailed  information.
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 Re:  Motions  for  Adjournment  and  May  3,  1966

 Calling  Attenion  Notices  (Queries)
 -

 My Shri  Madhu  Limaye  :  have  to  raise  a  point  of  order  under  Rule  56.
 submission  is  that  this  adjournment  motion  is  regarding  failure.  I  would  like

 to  quote  a  sentence  from  ‘‘Statesman’’  in  this  connection.

 Mr.  Speaker  :  It  has  got  no  connection  with  the  point  of  order  and  as  such

 I  cannot  permit  the  hon.  Member  to  read  the  same.  I  have  listened  to  the  point
 of  order  of  the  hon.  Member  but  he  should  not  refer  to  other  matters.

 Shri  Bagri  :  This  sentence  has  got  connection  with  the  point  of  order.

 Mr.  Speaker  :  Thisis  not  connected  with  the  point  of  order.  I  have  not  called

 the  hon.  Member.  He  may  resume  his  seat.

 Shri  Bagri  :  It  is  no  use  to  have  a  discussion  on  an  adjournment  motion  after

 seven  or  eight  days  ;  it  is  against  parliamentary  procedure.

 Mr.  Speaker
 :  It  was  decided  on  the  very  day  this  adjournment  motion  was

 taken  up  in  the  House  that  we  would  have  a  discussion  on  it.  Now  we  have

 As  we  have  decided  to  fix  a  discussion received  a  fresh  adjournment  motion.
 on  it,  the  question  of  fresh  adjournment  motion  being  taken  up  does  not  arise.

 Shri  Bagri  :  No  date  has  so  far  been  fixed  for  this.

 Mr.  Speaker  :  There  is  no  question  of  any  date  in  this  connection.  Here  it

 is  certain  that  we  would  nave  a  discussion  on  it  while  in  the  Rule  the  word

 bability’’  has  been  used.  Therefore  this  question  does
 not  arise.

 दुरा  स्वान
 प्रस्ताव  श्री  हेम  बरुआ  और  श्री

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  का  आसाम
 में

 रेल  दुर्घटना  के

 बारे में  है  ।  श्री हेम  बरुआ  से  क  हूंगा  कि  वह  संक्षेप
 में  यह  बतायें

 कि  वह  इस  पर  स्थगन  प्रस्ताव

 क्यों  tay  ste  करवाना  चाहते  हैं  |

 श्री  दी०  do  maf  :  मेंने  एक  ध्यान  दिलाने  वाली  सुचना  भी  भेजी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  सी  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचनायें  भी  आई  हैं  ।

 श्री  हेम  बरुआ  यहं  एक  गम्भीर  प्रदान
 है

 और  मुझे  प्रति  दिन  आसाम  से  तार  मिल

 हस्ती  ।  मुझे  वहां  के
 लोग  बताते  हे ंकि

 उस  राज्य में  सुरक्षा  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं
 चीन  तथा

 पाकिस्तानਂ  के  एजेंट  वहां  गड़बड़ी  रोल  रहे  हमारी  सरकार  भी  बुरी  तरह  असफल  रही  है  ।

 विद्रोही  नागाओं  से  कुछ  कागज़ात  पकड़े  परन्तु  उनकी  प्रतिमा  रखकर

 वे  कागजात  उन्हें  वापस  कर  दिय  गये  ।  मुझे  यहं  बताया  गया हैं
 कि  लोगों  को  वहां  यह  डर  है  कि

 नागा  विद्रोही  बिहपुर  घाटी  में  रेल  की  पटरी  उखाड़  बत  आसाम  में  राष्ट्रीय  राजपथ  तोड़  देंगे  ।

 इसके  साथ  धमकी  भरे  पत्र  भी  लिखे
 गये  हें  ट्रिब्यूनल के  सम्पादक  को  भी  ऐसा  पत्र

 लिखा  गया  एक  महीने  के  दौरान  वहां  तीन  दुर्घटनायें  हुई  सभा  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिये
 गये  आश्वासनों  के  बावजूद  भी  वहां  की  जनता  के  लिये  आसाम  में  यात्रा  करने  वाले  लोगों

 के  सुरक्षा के  कोई
 प्रबन्ध  नहीं  किये  जन  तथा  धन  की  भी  हुई  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कृपया  अब  बेठ  अपने  स्थगन  प्रस्ताव के  बारे मेंजो जो

 कुछ  वहं  कहना  चाहते  कह  चुके  हें  ।  में  अब  माननीय  मंत्री से  कहूंगा  कि  ag  इस केबारे में
 क्या  कहना  चाहते  हैं  ।

 रेलवे  मंत्री  स०  का०  :  जहां  तक  इस  विशेष  दुर्घटना  को  सम्बन्ध  है  यह
 रेलों

 पर  सामान्यतया  हो  जाने  वाली  घटनाओं  में  ।  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  इसका  पिछली  दो
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 से  सम्बन्ध  हो  इस  बात  की  जांच  की  जा  रही  है  कि  क्या यह  दुर्घटना  डिब्बा ं  आदि  के

 ठीक  तरह  से  न  लगाये  जाने  के  कारण  हुई  है  ।  क्योंकि  जान  की  कोई  हानि  नहीं हुई  है  इस

 लिये  उन  दो  दुर्घटनाओं से  तुलना  नहीं  की  जा  सकती

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  इस  विषय  पर  कुछ  ध्यान  दिलाने

 वाले  प्रस्तावों
 की  अनुमति  दूंगा |

 क्या  माननीय  मंत्री  आज  शाम  को  उनका  उत्तर  देने के  लिये  तेयार

 रेलवे  मंत्रालय a में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  fag) :  में  अभी  उत्तर  दे  सकता
 |

 श्री  नाथ
 पाई

 श्री  पाटिल  द्वारा  दिय  गये  स्पष्टीकरण  के  अनुसार  श्री
 हेम

 बरुआ

 को तब  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  जब  इस  गाड़ी  के  पटरी  से  उतर  जाने के  बारे  में  जांच  पूरी

 नहों  जाये  ।  परन्तु  इसका  एक  अन्य
 पहलू

 भी  है  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्यों  को  बहुत  चिन्ता

 है  और  उनमें  काफी
 रोष  है  ।  मुझे  यह  प्रवक्ता  हैं  कि  श्री  नन्दा  इस  समय  यहां पर  मौजूद  हैं

 ।

 हम  यह  जानना
 चाहते  है

 fe  क्या  वास्तव  में  उन  आपत्तिजनक  दस्तावेजों  की  फोटो  प्रतियां  तैयार

 करके  मूल  दस्तावेजों  को  लौटा  दिया  गया  था  |  सरकार  पर  यह  आरोप  लगाया  जा  सकता  है  कि  उसने

 अपना  कर्तव्य  नहीं  निभाया  है  ।  इस  आधार  पर  कि  इसे  उन  घटनाओं
 से  नहीं  जोड़ा  जा

 इसकी  अनुमति  न  देकर  हम  कोई  अच्छा  उदाहरण  स्थापित
 नहीं

 कर
 रहे  हं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 श्री  नन्दा  को  सरकार  की  स्थिति  स्पष्ट  करने के  लिये  कहा  जाये  |  मूझे  आशा है  कि
 आप  मेरी

 बात  फा  समान  करेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय :  में  स्थगन  प्रस्ताव
 द्वारा

 इस  मामले  को  उठाये  जाने  की  अनुमति  नहीं

 दे  सकता ।  यह  मामला  कितना  ही  गम्भीर  हो  परन्तु  इसे  इस  प्रकार  नहीं  उठाया  जा  सकता |

 यह  अन्य  प्रकार  से  जा  सकता  है  ।

 श्री  सुरेद्धबाथ  त्रिवेदी :  इसे  तभी  लिया  जाये  जबकि  गृह  मंत्री  सरकार  की  स्थिति  बताने  की

 स्थिति  में  हों  ।

 श्री  हेम  बरुआ
 :  इसे  कल

 ले
 लिया  जाय  क्योंकि  मुझे  डर  है  कि  दाम  को  यही  उत्तर  दिया

 जायेगा  कि  जांच  अभी  पूरी  नहीं  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  : मुझे  तो  कोई  आपत्ति  नहीं

 श्री  हरिश्चन्द्र  सायर  :  wa  माननीय  मंत्री  आंज  उत्तर  देने
 के

 लिय  ते तेयार  हैं
 at  इसे  कल  के  लिये  स्थगित  किया  जाना  ठीक  नहीं  ध्यान  दिलाने  वाली  सुचना  का  उद्देश्य  ही

 यह  होता है  कि  उत्तर  तुरन्त  दिया  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  तो  ठीक  इसे  आज  5  बजे  लिया  जायेगा  ।

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 अत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अधीन  अधिसूचनाएं

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गोविन्द  में

 अत्यावश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा  sea  पर  रखता हूं
 :7--

 )  अभिषे  ्रीय  गेहूं  तथा  गेहूं  उत्पाद  ले  जाने  पर  नियंत्रण )  दूसरा
 संशोधन  आदेश  1966

 जो  दिनांक  21  अप्रैल  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०

 612  में  प्रकाशित  हुआ  था  i
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 चना  क्षेत्र  ले  जाने  पर  आदेश  1966  जो  दिनांक  21  अप्रैल  1966 के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  613  में  प्रकाशित हुआ

 था  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 प्रबन्धक  एजेंसी  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन

 विधि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चे०  रा०  :  में  प्रबन्धक
 एजेंसी  जांच

 समिति  के

 देखिये  संख्या प्रतिवेदन  की  एक प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हु  में  गई  ।

 एल०  ठी  ०-6198/66/]

 याचिका  समिति

 COMMITTEE  ON  PETITIONS

 काय  वाही  सारांश

 श्री  तिरुमल  राव  :  में  याचिका  समिति की  से  22  वीं  बैठकों के  कार्यवाही

 सारांश  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 ।

 चौथा  प्रतिवेदन

 श्री  तिरुमल  राव  :
 में

 याचिका  समिति  का  चौथा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDERTAKINGS

 254i,  26a  तथा  प्रतिवेदन

 श्री  gto  Ato  तिवारी  :  में  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  के  निम्नलिखित
 fader  प्रस्तुत  करता

 हूं

 केरल  प्रीतो  पाइप  फैक्टरी  के  बारे में  प्रतिवेदन  ;

 (at)  ट्रेको  केबल  कम्पनी  एरणकुलम  के  बारे  में  और

 ज  1१1
 त्रिशला  बारे  में केरल  राज्य  सरकार  की  कम्पनियों  के  आयोजन  प्रबन्ध  तथा

 ता  fos  -:  ~
 श्रुतविद  ।

 सरकारी  आश्वासनों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  GOVERNMENT  ASSURANCES

 चौथा  प्रतिवेदन

 ऋ e श्री  सिद्धनंजप्पा  )  में  सरकारी  HIRATA  '  सम्बन्धी  समिति  का  चौथा  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत

 करता

 a
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 श्री  गोखले  की
 शताब्दी

 के  बार  में 3
 1966

 श्री  गोखले की  शताब्दी की  बारे  में

 RE  ;  CENTENARY  OF  SHRI  GOKHALE

 अध्यक्ष  महोदय  मुझे  गृह  मंत्री  से  सुचना  मिली  है
 कि  श्री  गोखले  की  शताब्दी  के  कारण  सरकारी

 कार्यालयों  में  9
 मई

 की  छुट्टी  वर्तमान  कार्यक्रम  के  अनुसार  सभा  की  बठक  9  मई  को  भी

 होगी  ।  यदि  माननीय  सदस्य  भी  उस  दिन  की  छुट्टी  मनाना  चाहते  हूं  तों हमें  7  मई  को  बठक

 करनी  होगी  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Bijnor)  :  Let  us  sit  on  the  18th.

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  तो  सभा  ने  ही  फैसला  करना  हम  कोई  दिन  नहीं  खो  सकत  ।

 श्री  चागला  ने  मुझे  लिखा  है  कि  वहं  acting  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  विधेयक  प्रस्तुत  करना  चाहते

 हें  और  इसलिए  सभा  की  don  मई  को  भी  होनी  चाहिए
 ।

 श्री
 नारायण  दांडेकर  श्री  गोपाल  कृष्ण  गोखले  की  स्मृति  के  प्रति  पण  सम्मान  प्रकट

 करते  हुए में
 यह

 कहना  चाहता हूं  कि  श्री  गोखले ay  नहीं  चाहेंगे कि  हम  काम  न  कर  ।  हमें  काम
 से

 छुट्टी  नहीं  करनी  चाहिये

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्यों  की  यहीਂ  इच्छा है  कि  9  मई  को  सभा  की  बैठक  हो  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हां ।

 श्री  तिरुमल  राव  में  इस  बात
 से  सहमत हूं  कि  ये  छुट्टियां  नहीं  मनाई  जानी  चाहिये  और  ऐसे

 अवसरों  पर  भी  काम  बन्द  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  श्री  गोखले  ने  इस  देश  को  स्वतंत्रता  का  रास्ता

 दिखाया  था  अरे  वह  इस  देश  में  संसदीय  लोकतंत्र  के  अग्नियों  में  से  एक  थे  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  श्री  गोखले  बहुत  ही  महान  व्यक्ति  थे  जिनको  गांधीजी  ने  भी  अपना  गुरु  माना

 भारत  के  इन  महान  सुपुत्रों  के  प्रति  सम्मान  प्रकट  करने  के  बारे  में  सरकार  को  स्वस्थ  तथा

 अच्छी  परम्पराओं  अपना  कर  दूसरों  को  रास्ता  दिखाना  चाहिये  ।  हम  श्री  गोखले  के  प्रति  आदर

 प्रकट  करने
 में

 किसी
 से  पीछे  नहीं  हमें  उनके  जीवन से  मिलती  रही  परन्तु  मुझे

 यह  जानकर  बड़ा  ही  आये  हुआ  कि  सरकार  ने  उनकी  स्मृति  में  9  तारीख  की  छुट्टी  करने  का

 फसल  किया  क्या  सरकार  काम  बन्द  करक  ही  भारत  के  महान  सुपुत्रों  के  प्रति  सम्मान  प्रकट

 कर  सकती  है  ?  अब  समय  आ  गया  हैं  कि  उनके  प्रति  सम्मान  प्रकट  करने  का  कोई  अधिक  उपयोगी

 तथा  उपयुक्त  तरीका  निकाला  मुझे  आशा  हैं  कि  सरकार  इस  बारे  में  दूसरों  के  लिये  एक

 उदाहरण  स्थापित  करेगी ।

 गुह-किये  मंत्री  :  यहां  पर  जो  विचार  व्यक्त  किये  गये  हें  वे  देश  की  आवश्यकता
 से  पूर्णतया  मल

 खात  अर्थात  हम  अधिक  काम  कर ऑर  अपने  महान  पुरुषों  को  उचित  रूप  से  अपनी

 श्रद्धांजली  vita  मेरी  राय  में  इस  आधार  पर  कोई  योजना  तयार  की  जाती  चाहिये  जिससे

 देश  के  agra  व्यक्तियों  के  प्रति  सम्मान  भी  प्रकट  किया  जा  सके  और  उत्पादन  तथा  कायें  भी  न  रुके  ।

 इस  विशेष  अवसर  के  बारे  में  तो  में  यही  कुछ  कह  सकता हूं  कि  सरकार  के  इरादे  के  बारे  में  एक
 सन्देश  भेजा  गया  है  |

 च्
 अध्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  राय  भिन्न  भिन्न w  हैं  इसलिये  में  पुराने  कार्यक्रम  के

 अनुसार  ही  चलूंगा  |

 जहां  तक  मेरी  राय
 का

 सम्बन्ध
 में  तो  कहूंगा कि  शनिवार  तथा  रविवार  ४  YoY  फ़कत  eee

 यह  सब दन  dom  होनी  परन्तु  उ  न  सरकार  पर  निभा  करता  है  |
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 inance

 Bill  May  3,
 1966

 अध्यक्ष  महोदय
 :  अब  हम

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  में  सरकारी  आश्वासनों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  चर्चा  समाप्त  हो  गई  है  ।  में  शुक्रवार को  उन्हें  पुनः  अवसर  दूगा  |

 वित्त  विधेयक--जारी

 FINANCE

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  29  1966  को  श्री  शंचीन्द्र  चौधरी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा  करेंगे  :--

 कि  वित्तीय  वर्ष  1966-67  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  वित्तीय  प्रस्तावों  को  प्रभावी  बनाने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  0.0

 श्री  लाइन  चौधरी  अपना  भाषण  जारी  रखे  |

 Shri  Lahtan  Chaudhry  (Saharsa)  :  From  the  statistics  given  in  the  Agricul-
 tural  Labour,  Enquiry  reports  we  come  to  know  that  the  income  of  the  agricul-
 tural  labourers  registered  a  decrease  of  Rs.  10  per  family  in  the  year  1956-57
 as  compared  to  the  year  1950-51  and  the  per  capita  income  which  was  Rs.

 104  in  1950-51  came  down  to  Rs.  99.4  in  1956-57,  i.e.,  at  the  end  ofthe  first  Plan

 period.  The  non-working  days  of  the  casual  male  labour  also  registered  an  in-

 crease  from  go  days  to  128  days  in  a  year  during  tne  above  period.  The  debt

 per  family  rose  from  Rs.  105  to  Rs.  138  and  the  number  of  debtor  families  rose

 from  44  per  cent  to  63-9  per  cent  during  the  period  from  1950-51  to  1956-57.
 Out  of  this  loan  of  Rs.  138,  he  got  only  Rs.  2  from  a  co-operative  society  and  the

 rest  Rs.  136  from  money  lenders  under  such  conditions,  what  can  Government
 This expect  from  these  downtrodden  and  exploited  sections  of  the  people.

 was  the  position  in  1956-57.  The  position  to  day  has  not  improved  much.  Some

 Charkhas  and  handlooms  have  been  made  available  to  them  but  this  has  not

 even  touched  the  fringe  of  the  problem.  Shri  Fenner  Brockway,  who  recently
 toured  India  after  a  period  cf  38  years,  has  stated  poverty  in  the  villages
 remains  much  as  it  wasਂ  and  the  villagers  ‘‘still  remain  on  a  subsistence  level

 of  existence’

 The  agriculiural  labourers  have  been  reduced  to  such  a  miserable  plight
 thai  they  have  lost  allinitiative  to  work  for  the  country.  They  are  being  neglec-
 ted  because  they  are  not  organised.  They  are  in  a  very  considerable  number  and
 it  should  95.  bsrne  in  mind  very  clearly  that  they  cannot  contribute  their  mite

 for  the  prosperity  of  the  country  ualess  their  conditions  are  improved.  Before  they

 be  an  act  of  wisdom.

 are  forced  to  revolt  in  despair,  we  should  take  steps  to  impreve  their  lot.  It  would

 One  way  ofimproving  their  lot  is  to  consider  over  the  problems  of  industrial
 labour  and  agricultural  labour  quite  independently  ofeach  other.  ‘In  the  next
 five  years  we  should  see  that  their  basic  necessities  of  life  are  met.

 The  centre  has  not  supplied  enough  foodgrains  to  the  Bihar  State.  If  food-

 grains  are  not  supplied  to  the  State  according  to  its  requirements,  conditions  cf

 scarcity  and  famine  will  also  be  created  there  as  has  happened  in  other

 States,  for  the  development  of  areas  under  the  Kosi  project,  an-integrated  plan
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 वित्त

 विधेयक

 should  be  drawn  up.  Such  developmental  projects  should  not  be  left  entirely
 at  the  mercy  of  the  State  Governments,  but  the  Centre  shculd  also  have  a  hand  in
 their  implementation.

 श्री  मी०  रु०  मसानी  :  देश  के  विकास  का  सारा  भार  विदेशियों  के  कन्धों  पर

 थोप  दिया  गया  कुल  मिला  कर  चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 के

 लिये  तीसरी  योजना  की  तुलना  में

 75  प्रतिशत  अधिक  airaH  सहायता  मांगी  जा  रही  है  ।  यदि  सरकर  द्वारा  मांगी  गई  सहायता
 zd  जाती  है  तो  कुल  आर्थिक  सहायता  में  अमरीका  विश्व  बैंक  का  योगदान  दो-तापुई  से  बढ़
 कर  तीन-चौथाई  हों  जायेगा  ।  एक  या  दो  देशों  को  छोड़  कर  युद्ध  के  बाद  की  अवधि  में  fe  भी

 देश  को  इतनी  अधिक  सहायता  नहीं  मिली  यह  बहुत  ही  बुरी  बात है  कि  हम  विदेशी  सहायता
 पर  इतना  अधिक  निसार  कर  रहे  हैं  ।

 हम  विदेशी  पूजी  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  के  विरुद्ध  नहीं  हम  तो  इसके  पक्ष  में  cog

 एक  सरकार  का  दूसरी  सरकार  के  ऋणों  पर  इतना  अधिक  निसार  रहना  ठीक  नहीं  एसे  ऋणों
 को  हम  एक  ऐसी  औषधि  समझते  हैं  जिसे  बहुत  थोड़ी  मात्रा में  तथा  किसी  विशेष  प्रयोजन  के  लिये

 ही  लिया  जाना  इसके  हम  साम्य  पूंजी  को  एक  पोषक  तत्व  समझते हें  जिसे

 बड़ीਂ  मात्रा में  लिया  जा  सकता हें  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  ऋण  साम्य  पूजी  से  सस्ते  पड़ते  कम  ब्याज  पर  ऋण  सिलने

 से  ही  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  हमें  ऋण  सस्ते  पड़े  यह  बात  तो  उनसे  होने  वाली  आय  पर

 निर्भर  करती  है  ।  और  वास्तविकता  यह  है  कि  सरकार  इन  ऋणों  को  लाभप्रद  तरीके  से  प्रयोग  में

 नहीं  ला  सकती है
 क्योंकि  पिछले  कुछ  वर्षों  का  हमारा  अनुभव  यही  रहा  द्वितीय  तथा  तृतीय

 योजना  के  दौरान  बहुत  अधिक  मात्रा  में  संसाधनों  को  गलत  प्रयोजनों  में  लगाया  गया  है  ।  विशेषतया
 सरकारी  क्षेत्र  में  एसा  हुआ  हैं  ।  उदाहरण  के  लिय  रांचीਂ  की  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  में  176

 रोड़  रुपये  की  पूंजी  लगी  हुई  है
 और  वार्षिक  उत्पादन  केवल  3.62  करोड़  रुपये  दूसरे  gael

 में  आय  और  पूंजी  में  1  और  47  का  अनुपात  जबकि  हैवी  इंजीनियर
 रंग

 उद्योग  में  आय  अर  पंजी &५
 का  अनुपात  समान  होना  चाहिये  ।  ऐसा  ही  एक  नवीनतम  उदाहरण  बोकारों  इस्पात  कारखाना

 दूसरे  ऐसे  ऋणों  में  बहुत  जोखिम  होती  सरकार  इन  ऋणों  को  कैसे  भी  बुरी  तरह  उपयोग

 देश  को  पूंजी  तथा  ब्याज  वापिस  लौटाना  ही  पड़ता  परन्तु  निजी  विदेशी  पूंजी  के  बारे  में

 स्थिति  बिल्कुल  भिन्न  जो  भी  बिदेशी  पूंजी  लगाता है  वह  एसा  अपनी  पर  करता

 ॥ यदि  लाभ  होता  है  तो  वहू  उस  की  राशि  लाभ  को  अपने  देश  ले  जा  सकता  और  यदि  उसे  हानि

 होती  है  तो  धन  हमारे  देश  में  ही  रहता हैं  और  वहं  अपने  देश  खाली  हाथ  चला  जाता  सरकार

 तथा  इसे  देश  को  कोई  हानिਂ  नहीं  उठानी  पड़ती है

 इन  ऋणो ंके  साथ  राजनीतिक  शर्तें  लगी  होती  हें  |  युद्ध  छिड़ने  पर  विदेशी  सहायता
 के  बन्द  हो  जाने  का  भी  डर  रहता  वास्तव में

 पाकिस्तान  के  साथ  हुए  गत  संघर्ष के  दौरान  ऐसा

 इसलिये  जब  तक  सरकार  की  नीतियों  में  आमूल  परिवर्तन  नहीं  किया  जाय गा  तब  तक  इनਂ

 विदशी  ऋणों  से  गलत  आयोजन  तथा  गलत  आधिक  नीतियों  को  ही  सहारा  मिलेगा  |

 प्रधान  मंत्री  के  हाल  के  वक्तव्यों  से  नया  और  व्यावहारिक  दृष्टिकोण  प्रकट  होता  अमरीकी

 सह  q  ग (  से  शाइनी  तथा  जापान  के  पुनरुद्धार  का  हाल  ही  में  अपने  एक  भाषण  में  उन्होंने  जो  उल्लेख

 किया है  ag  विशेष  रूप  से  उत्साहजनक  है  ।  यह  दो  देश  हमारे  लिये  उदाहरण  होने  चाहियें ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रधान  मंत्री  ने  ठीक  ही  कहा  हैं  कि  नीतियां  ऐसी  चीज  नहीं  कि  पत्थर  पर  लकीर  हों  ।  यदि  वह
 जनता  की  सेवा  नहीं  कर  सकती  तो  उन्हें  बदला  जा सकता है

 7825



 Finance  Bill  Vaisakha  13,  1888  (Saka)
 णा  ण

 [sft  मी०  रु०  मसानी

 मुझे  तो  ऐसा  दिखाई  देता
 है

 कि  प्रघन  मंत्री  ने  यह  बातें  हमारे  दल  के  निफंस्टोंਂ  से  लिय  हैं  ।

 यह  दुर्भाग्य  की  बात
 है

 कि  प्रधान  मंत्री  को  उनके  ही  दल  का  समर्थन  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  श्री

 कृष्ण  सेना  ने  उनका  मज़ाक  उड़ाया  और  कहा  कि  यू  तो  ब्राजील  भी  बड़ा  देश  है  और  उसका  क्षेत्रफल

 भारत  से  तीन  गुना  है परतु  ब्राज़ील  ने  भी  भारत  को  500  टन  चावल  सहायता  के  रूप  में  दिया  हैं  ।

 दन
 श्री  कृष्ण  मेनन  और  श्री  मालवीय  तो  सुधारों  और  जसी  नीतियां  यहां  चाहते  हें  जिन्हे

 उनके  ही  देशवासियों  ने  बाहर  फेंक  दिया  है  ।

 वित्त  मंत्री  भी
 उन  आलोचकों  का  उत्तर  कुछ  डरते  से  दे  रहे  थे  ।  मुझे  तो  सरकार  में  सिवाय  प्रधान

 मंत्री
 के

 कोई  नथा  नेतृत्व  नहीं  दिखाई  देता  ।

 में  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  यू
 ०  एन०  आई०  की  इस  रिपोर्ट  की  ओर  खींचता हुं  कि  भारत-अमरीकी

 प्रतिष्ठान  शीघ्र  ही  स्थापित  होने  वाला  नहीं  में  आद्या  करता  हुं  कि  यह  गलत  समाचार  |

 यदि  सरकार  ने  इस  समाचार  को  खंडन  म्  किया  तो  यह  सत्य  ही  माना  जायेगा  |

 सरकार  ने  अशोक  मेहता  को  अमरीका  भेजा  प्रधान  मंत्री  की  अमरीका  यात्रा  का  नियोजन

 ठीक  नहीं  किया  गया  ।  वसे  उन्होंने  स्वयं  तो  अच्छा  प्रभाव  डाला  परन्तु  उनका  वहां  जाने  से  पव  यहां

 वक्तव्य  देना  कि  ag  सहायता  के  लिये  नहीं  जा  रही  ठीक  नहीं  था  ।  यहीं  कारण  है  कि  अमरीकी

 राष्ट्रपति  ने  भी  उनसे  इस  विषय  पर  अधिक  बात  चीत  नहीं  की  ।  प्रधान  मंत्री  के  साथ  ठीक  व्यक्ति  वहां

 जाने  चाहियें  थे  ।  वित्त  मंत्री  को  at  जाना  चाहिये  था  ।

 श्री  अशोक  मेहता की  यह  बात
 भी  गलत

 थी
 कि

 वहू  रुपये  के  अवमूल्यन  पर  किसी से
 बात  नहीं  करा  ।

 कहा  कि  यह  मामला  केवल  भारत  सरकार  ही  कर  सकती  आज  के  वाणिज्य  के  युग  में  जब

 अन्तर्राष्ट्रीय  हिजरत  है
 तो  हम।रे  रुपये  के  बारे  में  बात  करने  का

 प्रत्येक
 को  अधिकार  है  ।

 इस  लिये  यह  सरकार  झूठ  पर  चल  रही  इस  प्रकार  की  नीतियों  से  आप  संसार  में  मित्रता  अथवा

 सहायता  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  |

 श्री  हजरनवीस  )
 :  वित्त  मंत्री  ने  अपना  किये-भार  4  महिने  पहले  संभाला  था  |  इस  समय

 में  उन्होंने  दो  बार  सुझाव  दिये  हे  जो  कि  नये  हैं  और  जिन'का  हम  स्वागत  करते  हें  ।

 वित्त  मंत्री  अपने  पद  पर  अधिक  नहीं  ठहरते  ।  इस  लिये  प्रत्येक  वित्त  मंत्री  के  मन  में  मंद  बैठना

 carga कि
 या  फिर  कभी  नहीं 1.0  के

 सिद्धान्त
 पर  चलें  ।  मुझे  प्रसन्नता हैं  कि  उन्होंने  थोड़े  ही  समय

 में  अच्छे  परिवर्तन  किये  हैं  ।

 पहली  अच्छी  बात  तो  सांझे  हिन्दू  परिवार  पर  कर  लगाने  की  ह  को  बढ़ा  दिया  न्याय  के

 सार  तो  यह  हद  8000  रुपए  कर  दी  जावे  |

 दूसरी  अच्छी  बात  उन्होंने  यह  की
 हें

 कि  मध्यम  श्रेणीਂ  में  नीचे  वर्ग  के  लोगों  को  राहत  दी  यह

 भी  अच्छा  हुआ कि
 अब  सब

 बीमा
 पालिसियों

 को  कर  से  मुक्त  कर दिया है  |

 तीसरी  बात  तो  छोटी  सी  इसका  संबंध  रुपया  लगाने  वाली  कम्पनियों  को  कुछ  राहत  देने  से

 न्यायालयों  ने  फैसला  दिया  था  कि  इन  कम्पनियों  पर  कर  लगाया  जा  सकता  है  ।

 परन्तु  इन  में  सब  से  सराहनीय  बात  जो  वित्त  मंत्री  ने  की  वह  है  योजनाਂ  में  सरलीकरण

 करना  और  ag  भी  बहुत  थोड़  समय  में  ।

 apr ६  दे  दि  |  | में  वित्त  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वहू  एक  पुस्तिका  छपਂ  जिसमें  योजनाਂ  के  लाभ

 लिखे  हों  और  ae  पुस्तिका  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  हों  ।
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 मुझे  वित्त  मंत्री  से  शिकायत  at  हैं  और  वह  है  अधिभार  के  बारे  में  । अधिभार  के  बारे  में  तो  कोई

 बात  इसमें  रखनी  ही  नहीं  चाहिये  ।

 सदन  को  पता  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  270  के  अनुसार  आय  कर  को  बांटा  जाता  यह  वित्त

 आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  को  दिया  stars  इस  समय  तक  4  वित्त  आयोग  नियुक्त

 हो  चुके  zl  पहले  के  अनुसार  तो  55  प्रतिशत  बांटा गया  था  ।  फिर  यह  60  प्रतिशत  हुआ  और  उसके

 पश्चात  प्रतिशत  हुआ  तथा  इस  समय  तो  यह  प्रतिशत  पर  पहुंच  गया  परन्तु  राज्यों  को

 कुछ  दिक्कतें

 इस  समय  निगम  कर  350  करोड़  रुपया  |  यह  सारे  का  सारा  केन्द्र  का  राज्यों को  तो  250

 करोड़  रुपय  में  से  मिलता  में  तो  वित्त  मंत्री  से  पुछना  चाहता हूं  कि  क्य  राज्यों  के  साथ  न्याय  किया

 गया  एसा  होना  चाहिये  कि  राज्यों  को  कोई  शिकायत  न  रहे  ।

 1886  तक  तो  कृषि  पर  भी  आय  कर  लगाया  जाता  था  ।  परन्तु  अब  तो  कृषि  आय  कर  राज्यों

 को  मिलता  हमें  यह  विचार  करना  चाहिये  कि  क्या  इन  सब  का  मिलाकर  एक  ही  आय  कर  नहीं  बन

 सकता
 जि

 at  कृषि  तथा  गर-कृषि  आय  कर  दोनों  शामिल  हों  ।  में  यह  कह  दूं  कि आजकल  कृषि  इस  लिये

 भी  की  जाती  है  कि  वह  गर-कृषि  कार्यों  पर  लगे  कर  से  बच  सकें  ।

 मुझे  आशा  है  कि  वित्त  मंत्री  इन  सब  बातों  पर  सहानुभूति  से  विचार  करेंगे  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  (Dew:s)  :  The  Government  policies  are

 yery  defective.  The  Government  has  taken  loans  from  foreign  countries  and  our

 coming  generations  will  have  to  repay  them.  We  have  to  take  loans  from  others

 only  to  repay  loans  and  interest  to  loans  taken  previously.

 We  should  hav:  made  small  projects  so  that  we  could  have  got  immediate
 benefits  out  of  them.

 There  are  heavy  taxes  these  days  and  the  prices  too  are  rising  heavily.  One
 of  the  reasons  for  rise  in  prices  is  that  there  is  scarcity  of  goods  produced.  For  this

 you  may  blame  the  people.  Then  the  traders  also  raise  prices  and  for  that  the

 traders  snould  be  blamed.  The  third  reason  for  rise  in  pricesis  the  deficit

 financing.  For  this  it  is  the  Government  which  is  to  be  blamed.  But  all  these
 are  due  to  fallacious  policies  of  the  Government.

 There  are  40  lakh  people  unemployed  in  the  country  due  to  defective  policies
 of  the  Government.

 Now  Government  is  thinking  of  introducing  machines  in  Life  Insurance

 Corporation.  The  machines  would  do  the  work  which  at  the  moment  is

 being  done  by  people.  The  result  would  be  that  so  many  people  would  be  thrown
 Shri  Asoka  Mehta  tried  to  mislead  the  House  on  this out  of  employment.

 Score.  But  I  can  quote  what  the  head  cf  LIC  said  about  it.

 Sometimes  they  say  that  there  would  be  no  retrenchment  due  to  this.  ButI

 May  give  the  example  of  Bombay  where  go  people  have  9521  retrenched  due  to

 Introduction  of  new  machines  there.  The  machines  in  LIC  would  do  the  work  of

 Preparing  policies,  preparing  subscription  Bill,  daily  accounting,  the  commission
 calculation  and  bonus  accounting  etc.

 There  is  no  gurantee  that  people  who  would  be  rendered  surplus  as  a  result  of
 re  The AL  result  would  be  that introduction  of  machines  would  be  absorbed  eleswhere
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 we  will  have  to  break  those  machines  which  will  throw  p  प्लि  il  aw  Va ople  out  of  employment.
 There  should  be  a  Parliamentary  Committee  to  enquire  the  advantages  and

 disadvantages  due  to  the  use  of  these  machines.

 The  Government  has  so  far  taken  no  revolutionay  step  which  may  enthuse

 confidence  into  them  about  the  policies  of  the  Government.

 The  income  tax  authorities  perpetrate  much  hardship  on  the  people.  The

 officers  who  raid  people  to  check  tax  evasion  etc.  themselves  unduly  coerce

 people.  The  same  is  true  of  the  excise  authorities.  They  coerce  the  middle  class

 and  small  traders.

 We  find  in  our  country  people  who  earn  Rs.  20-00  per  month  and  also  those
 who  earn  Rs.  8009  per  month.  Are  you  going  to  usher  in  socialism  in  this

 manner  ?  The  plight  of  farmersisalso  bad.  You  should  try  to  know  the  needs

 of  the  farmers.

 Now  fertilisers  are  being  used  in  agriculture  in  India.  But  what  nappened
 in  U.S.A.?  Wherever  fertiliser  was  used,  the  land  was  found  scorched.  Such

 land  can  be  used  only  for  three  or  four
 years.  In

 fact  no  foodgrains  grow  in  such

 lands.

 We  will  be  satisfied  only  if  the  Honourable  Minister  guarantees  that  action  will

 be  taken  on  the  suggestion  I  have  put  forward.

 श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  तथा  काश्मीर  यह  सत्य  है  कि  पाकिस्तान  के  साथ  हाल  के

 सघन  के  दौरान  तथा  बाद  में  जम्मू  तथा  काश्मीर  के  लोगों  को  अधिक  हानि  उठानी  पड़ी  जम्मू  के

 इलाके  में  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  की  समस्या  बड़ी  जटिल  रही  थी  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  सक्रिय

 यंता  जम्मू  TAT  काश्मीर  सरकार  इन  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  काय  में  काफ़ी  सफल  हुई  परन्तु

 माली  सहायता  के  अतिरिक्त  सीमा  पर  पाकिस्तान  द्वारा  हमले  के  सम्बन्ध  में  उचित  सुरक्षा  व्यवस्था  की

 समस्या  अभी  TH  मौजूद  है  ।  में  चाहता हूं
 कि  सरकार  इस  समस्या  पर  दीघंकालीन  दृष्टि  से  विचार  |

 कुछ  स्थायी  उपाय  किये  जाने  चाहिये  ताकि  भविष्य  में  पाकिस्तान  पिछले  सितम्बर  जेसा  हमला

 करने  का  साहस  न  कर  सके  और  सरकार  तथा  जनता  सभी  हमले  का  सामना  करने  के  लिय  पूर्णतया

 तैयार  रहें  |

 यह  बिल्कुल  सत्य  हैं  कि  जो  भी  सरकार  जम्म  तथा  काश्मीर  में  उसने  लोगों  की  आर्थिक  दद्

 सुधारने  की  पूरी  कोशिश  की  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  आर्थिक  क्षेत्र  में  पर्याप्त  प्रगति  नहीं  हो  सकी  है  ।  पिछले

 दो  या  दीन  वर्षों  में  पर्यटकों  के  न  आने  से  काश्मीर  की  yt  में  रहने  वालों  को  भारी  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।

 देश  में  कूछ  लोग  ऐसे  हूं  जिनके  दिल  में  देख  अब्दुल्ला  के  लिय  स्थान  जम्मू  तथा  मीर  के  लोग

 ५ दख  अब्दुल्ला  को  अपना  नेता  तब  तक  समझते  रहे  जब  तक  वह  महात्मा  गांधी  के  बताये  गये  लोकतंत्रीय

 तथा  aqy-farcter  के  सिद्धान्तों  पर  तथा  कश्मीर  को  भारत  में  शामिल  करने  के  पक्ष  में  चलते  रहे  ।  जब

 शेख  अब्दुल्ला  ने  इन  सिद्धान्तों  को  त्याग  दिया  तो  लोगों  ने  उनको  अपना  नेता  मानना  छोड़  |

 कुछ  दिनों  qa  अनुच्छेद  370  के  हटाये  जाने  के  बारे  में  चर्चा  हुई  थी  उसके  दौरान  श्री  सादिक

 के  रुख  के  बारे  में  कहा  गया  था  ।  श्री  सादिक  काश्मीर  को  areas  शामिल  करने  के  पक्ष  में  थे  और  हैं  ।

 श्री  सादिक़  के  विचारों  में  अभी  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  ।

 क
 हम  चाहते  हें  कि  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य

 itera,
 तथा  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  प्रगति करे  ।  हम  चा  ते

 सकी  केवल  इस  देश  से  ही  नहीं  बल्कि  सारे  संसार  से  sara  आयें  ।  पर्यटन  के  विकास  के  लिये  राज्य

 उचित  कार्यवाही  कर  रही  है  ।
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 स्वाधीनता  प्राप्त  होने  के  पश्चात्‌  जम्मू  को  पठानकोट  से  रेल  द्वारा  मिलाने  का  काय  आरम्भ  हुआ

 था  ।  12  वर्षों  बाद  रेल  लाइन  केवल  कठुआ  तक  पहुंची  हैं  यानी  केवल  8  मील  लम्बी  लाइन  12  वर्षों

 में  बनाई  जा  सकी  पठानकोट  से  अधमपुर  तक  70  मील  का  फ़ासला  है  यदि  इसी  दर  से  प्रगति

 होती  तो  में  समझत हूं  में  अपने  जीवन-काल  में  पठानकोट  से  अधमपुर
 रेल

 द्वारा  यात्रा  नहीं  कर

 पाऊंगा  ।  इस  कार्य  को  शीघ्र  ही  आरम्भ  किया  जाना  चाहिये  ।  चौथी  योजना  में  पूरा  नहीं  तो
 |

 कम  से  कम  आधे  फासले  पर  रेल  लाइन  बन  जानी
 चाहिये

 ।

 जम्मू  तथा  कार मीर  में  विधान  सभा  तथा  लोक  के  लिये  निर्वाचन-क्षेत्रों  क ेपरिसीमन  सम्बन्धी

 कायें  अभी  तक  आरम्भ  नहीं  किया  गया  अभी  कोई  परिसीमन  समिति  भी  nat  बनाई  गई  है  ।

 यह  कायें  शीघ्र  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  काय में  काफ़ी  समय  लगता  इस  प्रकार  जम्मू  काश्मीर

 राज्य  हे  अन्य  राज्यों  के  साथ  साथ  निर्वाचन  कराने  में  सुविधा  होंगी  ।

 समय  समय  पर  जम्मू और  काश्मीर  घाटी  के  विभाजन  कीਂ
 बात  चली

 में  समझता  हूं  कि  किसी

 हुद  तक  जम्म  तथा  काश्मीर  के  लोगों  की  उपेक्षा  की  गई  उदाहरण  के  एक  बुनियादी  बात  हैं

 कि  जम्भ  क्षेत्र  में  डोगरी  भाषा  बोली  जाती  डोगरी  भाषा  केवल  जम्म  क्षेत्र  की  ही  नहीं  है
 बल्कि  पजाब  के  कुछ  कुल्ल और और  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  बोली  जाती  केन्द्रीय  सरकार से

 कहा  जा  है  कि  डोगरी  को  भी  अन्य  भाषाओं  की  भांति  क्षत्रीय  भाषा  :  स्थान  दिया  जाएं  ।  में  उन

 लोगों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  जो  यह  कहते  हूं  फि  लोग  री  भाषा  का  विकास  तब  ही  हो  सकता  है  जब  कि  जम्मू
 को  काश्मीर  घाटी  से  पृथक  कर  दिया  जायेगा  ।  मेरा  विचार  है  कि  जम्मू  और  काश्मीर  एच  हें  और

 धर्मे  निरपेक्षता  तथा  लोकतंत्रीय  सिद्धान्तों  के  काय॑  करने  का  जीता
 जागता  उदाहरण  है  ।

 अन्त  में  में  यह  निवेदन  करनी  चाहता हूं  कि  केन्द्र  के  नेताओं  को  जम्मू  तथा  काश्मीर  की  राजनैतिक
 आधिक  तथा  सामाजिक  समस्याओं  की  ओर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  ।  यह  समय  एसा  न

 नहीं  हैं
 जब  क

 इन  समस्याओं  की  ओर  उदासीन  TET  जाये  ।  यह  कार्यवाही  करने  समय  है  |

 Shri  Ram  Swarup  (Robertsganj)  First  of  all  I  want  to  say  that  a  budget
 of  2,000-2,500  crores  of  rupees  has  been  presented  to  and  all  expenditure  is  done
 by  Government  servants.  ‘It  is,  therefore  very  necessarv  that  our  government
 servants  should  work  well  with  great  discipline  and  uprightness.  Money  meant
 to  be  spent  on  the  plans  is  not  properly  utilised  :  most  of  it  is  wasted.  Govern-
 ment  should,  therefore,  have  a  strict  control  over  its  machinery  cesponsible.  for

 expending  funds  so  that  ‘those  funds  are  spent  honestly  on  the  projects  for  which

 they  .are
 allocated,

 I  want'to  draw  the  attention  of  the  honourable  Finance  Minister  to  the  fact
 that  officers  do  not  make  honest  assessment  of  taxes.’  Hence  less  money  is

 collected.  Government  should  keepa  close  watch  over
 such  officers.

 My  State,  Uttar  Pradesh,  is  a  big  state  and  there  is  ample  cultivable  land

 there.  We  have  several  rivers  in  our  state.  Our  food  situation  ca  improve
 a aq  lot  if  dams  are

 constructed
 and  floods  are  controlled.

 ह

 Priority  should  be  given  to
 Gangasagar,

 Gandak  and
 other

 I  have  come  to  know  that  Uttar  Pradesh  Government  had  demanded:  20
 crores  rupees  for  small  irrigation  projects  like  tube-wells  and  Pumping  sets  but
 only  9  crores  rupees  have  been  granted  by  the  centre.  Hence  our  aim  for  self
 sufficiency  will  not.  materialise.  If  we  get  full  money  to  our  schemes,  we  will
 not  only  become  self-sufficient  but-can  also  spare  food  for  other  states  also.  पट
 need  at  least  500  Russian  tractors  and  200-250  tractors  of  the  other  type.  want
 that  factories  for  manufacturing  tractors,  pumping  sets  and  other  smal!
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 irrigational  machinery  should  be  set  up  in  U.  P.  in  order  to  meet  the  demand

 for  thes:  things..  Weneed  P.-sheets  for  persian  wheels.  The  quota  of  G.P.
 sheets  fixed  for  our  state  is  not  sufficient.  ‘We  require.at  least  3,000  tons  of  .G.  P.

 sheets so  that  our  irrigational  work  may  not  suffer.  Adequate  quota  of  galvanised
 sheets  should  be  allotted  to  U.P.

 Allocation  of  fertiliser  for  Uttar  Pradesh  has  also  been  less  as  compared  to

 other  states,  like  Gujarat,  Maharashtra,  Andhra  P:adesh,  Mysoré,  Purjab  and

 Madhya  Pradesh.  More  fertiliser  has  been  allocated to  these  states.'  Therefore

 more  fertilisers  should  be  allocated  to  U.  P.  for  the  years  1966-67.

 Uttar  Peadesh  has  demanded  rupees  fiftcen  crores  for  constructing  three

 major  bridges  on  the  Ganga  and  the  Ranganga  :  one  on  the  Ranganga  and  two

 on  the  Ganga.  These  bridges  will  be  constructed  at  Farrukhabad  and  Mirzapur.

 Formerly  it  was  reported  that  coastruction  of  these  bridges  would  be  taken  up  in

 the  Fourth  Plan  but  nothing  has  so  far  been  done.  Governmient  should  take

 steps.  so  coastruct  these  bridges  so.as  to  link  Southern  and  Northern  parts  of  U.P.

 Thousands  of  acres  of  land  remains  useless  in  Western  U.P.  due  to  water-

 logging.  We  need  mor€  pumping  sets  to  make  such  lands  cultivable.  Govern-
 ment  should  -pay  attention  to  this  matter  to  help  solve  this  problem,

 Most  of  the  land  in  the  Western  part  of  U.P.  has  been  turning  into  desert.

 Government  should  provide  funds  to  the  staté  Government  for  implementing

 the  scheme
 for  protecting  Western  U.  P.  from  being  converted  into  a  desert.

 In  the  Bundel  .Khand  area,  land  is  fertile  but  of  uneven.  Tractorisation

 plan  should,  therfore,  be  prepared  for  levelling  land  in  that  area.

 A  number  of  plans  for  production  of  electricity  are  under  implementation.
 Obra  Thermal  power  and  Obra  hydro  electric  projects  are  incomplete  for
 want  offunds.  ence,  adequate  funds  st  ould  continue  to  be  given  for  completing
 these  projects  as  also  the  Yamuna  project,  which  is  in  the  second  stage.

 Several  electricity  projects  are  complete  now  but  due  to  lack  of  transmission
 lines  electricity  cannot  be  given  to  tube-wells  and  pumping  sets.  Installation
 of  transmission  lines  should,  therefore  be  completed  so  that  projects  for  production
 of  electricity  may  be  completed.  Funds  should  be  given  for  connecting  the  grids.
 The  electricity  Department  of  U.P.  has  demanded  ru

 Government  should  give  funds  otherwise  U.P.
 pees  15  crores  for  that  pur-

 pose.  will  not  be  able  to  meet
 both  the  agricultural  and  industrial  demands.

 About  Rs.  1  crore  have  been  allotted  for  the  Rural  Man  Power  Scheme  in
 our  state.  Wespent  rupees  2  crores  in  the  year  1964-65.  This  scheme  is  working in  21  districts  only.  At  least  ten  more  districts  of  U.  s  hould  be  covered  under

 ose. this  scheme  and  adequate  funds  be  provided  for  that  purp  The  Eastern  parts
 of  U.P.  are  backward  and  scarcity  conditions  optain  there.  He  nce  people  there

 ven. should  be  provided  with  work  and  financial  help  should  also  be  gi

 There is  great  shortage  of  diesel  and  kerosene  oil  in  Uttar  Pradesh.  At  least
 20,000  litres  of  each  per  mensem  should  be  alloc  ated  to  Uttar  Pradesh.
 oils  are  essential  for  working  of  pumping  sets  and

 These

 nery-.

 other  small
 ivrigational

 machi-
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 . e Shri  Kishen  Pattanayak  (Sambalpur)  I  cannot  say  where  exactly  Shri

 Ashok  Mehta  is  at  present.  It  is  now  becoming  a  sort  of  scandal  that  Indian

 Government  has  been  begging  about  and  the  American  Government  has  not  been

 giving  aid  outrightly.  The  reputaticn  of  our  country  is  being  affected  adversely.
 I  am  not  against  foreign  or  American  aid.  Shri  Menta  should  be  called  back

 immediately.  Before  asking  for  forign  aid  we  snould  formulate  our  plan  properly.

 This  is  a  year  of  Tashkent  Declaration  and  famine.  Tne  famine  conditions

 of  tnis  year  reflect  the  hollowness  of  15  years  of  planning  and  18  years  of  Con-
 rt  ress  Government.  Only  15  to  20  inches  shortfall  in  rainfall  this  year  has  exposed

 th  e  uselessness  of  our  plans.

 Similary,  the  Tashkent  Declaration  shows  the  hollowness  of  our  foreign

 policy.  Russia  has  helped  tne  cause  ofthe  U.S.A.  by  asking  India  and  Pakistan

 to  sign  the  Declaration.  U.S.A.  wanted  an  early  end  of  the  conflict.  Now,
 with  the  signing  of  the  Declaration,  India  has  been  cornered  to  a  position  in
 which  she  tinds  allied  to  the  U.S.A.  The  condition  of  India  would  have  been
 different  if  Russia  had  not  pressed  for  talks  at  Tashkent  and  if  she  had  only
 asked  India  to  march  ahead  and  take  Lahore,  Sialkot  etc.  The  Tashkent  Declara-

 tion  has  complicated  the  Kashmir  issue  as  also  other  Indo-Pak  disputes.  U.S.A.
 has  been  verv  much  in  the  advantage  since  the  signing  of  the  Declaration  although
 Russia  and  America  are  opposed  to  each  other.

 The  situation  now  is  such  that  the  influence  of  Russia  in  the  international  field
 is  declining.  On  the  other  hand  American  influence  is  increasing  now.

 There  are  two  ways  of  getting  foreign  aid.  Either  we  could  get  foreign  aid  by
 dancing  to  the  tun?  of  those  countries  which  give  such  aid  or  by  formulating
 a  plan  based  on  self  denial  and  a  strong  desire  to  become  self-sufficient.  We  should
 keep  in  view  the  condition  of  Taiwan  which  is  receiving  American  aid  and  the
 Government  of  that  couatry  agrees  to  carry  thing  put  forward  by  America.  We
 should,  therefore,  prefer  to  be  self-sufficient.

 Government  should  give  full  attention  to  savings.  It  is  very  important.  In
 order  to  increase  our  savings,  ‘Government  should  impose  certain  restrictions  on
 expenditure.  Restriction,  should  be  imposed  on  such  families  which  consist  of
 five  members  and  spend  more  than  thousand  rupees.  If  that  is  done,  then  accor-
 ding  to  my  calculation,  that  step  would  yield  capital  formation  of  200  crores
 annually.  The  honourable  Minister  should  give  ccnsideration  to  this  suggestion
 of  mine.  Labour  Unions  should  also  not  demand  increase  of  pay  for  those  workers
 who  earn  more  than  a  100  rupees  a  month.

 It  is  said  that  our  country  has  been  progressing.  The  argument  put  forward
 to  prove  that  we  are  progressing  is  that  people  now  own  more  transistor  sets,
 more  cars  and  more  houses.  The  whole  of  Asia  cannot  be  sai  d  to  be  progressing
 simply  because  the  standard  of  living  in  Japan  has  been  increasing.  ‘Although
 during  the  last  1  5  years  there  had  been  an  increase  in  the  number  of  cars,  tran-
 sistors  and  buildi  ngs,  there  has  also  been  an  increase  in  unemployment,  the  num-
 ber  of  rickshaw  pull  ers,  thieves  and  prestitutes.  Therefore,  hcw  can  we  say  that
 we  have  been  progressing  ?

 I  would  now  say  a  few  w  ords  about  agriculture  which  is  a  much-talked  about topic.  Seminars  are  held  oc  casionally.  At  present  15  crores  acres  land  is  under  cul- tivation.  The  production  o  n  oné  acre  of  land  is  so  low  that  it  can  be  easily  doubled.
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 Only  24  crores  acres  land  is  getting  irrigational  facilities.  LU  lO  la  crores  acres  of

 land  does  not  have  proper  irrigational  facilities.  When  rice  is  grown,  the  yield  per
 acre  is  only  6  07  8  maunds.

 3%  to  4  crores  ag-ciculturist  families  own  rocrores  acres  land.  Government

 should  take  steps  to  improve  the  economic  loss  of  these  families.  For  this  purpose,

 land  revenue  should  95  completely  abolished.  Free  irrigation  facilities  should  be

 made  available  to  them.  Prices  of  such  commodities  as  are  Lought  by  the  farmers
 from  urban  areas  should  be  controlled.  These  measures  can  very  much  improve
 the  lot  of  the  34  crores  poor  farmers.

 In  spite  of  so  many  plans,  regional  disparity  has  very  much  increased.  Steps

 should  be  taken  to  remove  these  imbalances.

 It  is  a  matter  of  great  regret  that  there  is  no  Government  agency  in  Orissa  to

 find  out  the  number  of  starvation  deaths  there.

 I  was  talking  of  regional  imbalances.  I  may  take  sugar  first.  In  Madras,  48

 kilograms  of  sugar  p2r  head  is  allowed.  In  West  Beagal,  Bihar  and  Orissa,  the

 quantity  is  32  and  3  kilograms  per  head.  The  number  of  college-going  yout

 per  thousand  in  different  states  also  varies.  14.  1n  Madras,  36  in  West  Bengal,  68  in

 Delhi,  18  in  Bihar  and  only  6  in  Ovissa.  Similarly  there  is  wide  disparity  in  urban

 workers  in  different  states.  Hence  steps  should  b2  taken  to  remove  these  regional
 imbalances  through  improvement  in  our  plans.

 हों  जो०  ना०  हजारिका  :  में  वित्त  मंत्री  ददरा  व्यक्तिगत  परिवार  की  आय  पर  कर  की

 छूट  की  सीमा  3,500  से  बड़ा  कर  4,000  तक  करने  तथा  संयुक्त  परिवार  की  आय  पर  कर  में  छूट  की

 सीमा को  7,000  तक  बनाने  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हुं  |  में
 उन्हें  अन्य

 करों  में  भी  छूट  देने  के  लिये

 बाई  देत  हैं  ।

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  पीठासीन  हुए
 Suri  SHam  Lat  SARAF  in  the  Cra

 तिवारी  योजना  के  प्रारम्भ  में  चीन  ने  आक्रमण  किया  था  और  अंत  में  पाकिस्तान  ने  आक्रमण

 कियां

 में  सरकार  की  कठिनाइयों  को  भली  भांति  समझता हूं  ।  सरकर  को  विदेशी  मुद्रा  तया  अन्य

 के  बारे  में  कठिनाई  हो  रही  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  सिवाय  इसके  फि  विदेशी  सहायता  ले  और

 कोई  उपाय  नहीं  रह  गया  हमें  देश  का  विकास  भी  करना  है  और  देश  की  सुरक्षा  के  लिये  भी  व्यवस्था

 करनी  है  ।  विदेशी  सहायता  नਂ  लेना  देश  के  fea  में  नहीं  होगा  |

 में
 राजस्व  में  कमी  का  समर्थन  नहीं  करता हूँ

 ।  कुल  मिला  कर  हमारे  देश  की  आय  विशेष  कर  करों

 से
 आय

 बढ़  जहां तक  उद्योगों
 का

 सम्बन्ध  है  करों  से  भिन्न
 आय

 में  कुछ  कमी हुई  1962-

 उद्योगों
 से

 35.  04
 करोड़  रुपये

 की  आय
 हुई

 थी  और  1964-65 में  यहं  आय  12.  72  करोड़
 रुपये  ही  रह  गई  ।  सरकार  को  बताना  चाहिये  कि  इसमें  कमी  क्यों  और  कसें  हुई  है  ।

 वनों  से  होने
 वाली

 आय  में
 भी

 कमी  हुई  हमारे  देश  में
 वन

 बढ़  रहे  हें  फिर  भी  तीन  वर्षों में  2  .  20

 करोड़  रुपय  की  कमी  हुई  है  ।

 वाणिज्य  तथा  अन्य  उपक्रमों  से  होने  वाले  लाभांश  में  कोई  विशेष  वृद्धि  नहीं
 हुई  में  नहीं  क६

 सकता  कि  इन  उपक्रमों  की  क्या  कठिनाइयां  हें  जिनके  कारण  लाभांश  कम  रहा  है  ।
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 हमें  स  रकार  क्षेत्र  में  उद्योगों  को  बढ़ावा  देता  चाहिये  अथवा  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  |

 हम  करों  से  भिन्न  आय  पर  ज़रा  नहीं  कर  mars चात  राज्य  व्यापार  निगम  में  100  करोड़  रुपया  आर

 लगाया  जाना  चाहिये  ।  ताकि  यह  एक  लाभकारी  उपक्रम  बन  सके  और  जनता  Hi  अधिक  सहायता  दी

 जा  सके  ।

 आय  कर  के  सम्बन्ध  में  करों  की  छुट  पर  समय  समय  पर  पूर्वावलोकन  किया  जाना  चाहिये  ।

 अब  में  आसाम  की  विकास  सम्बन्धी  समस्याओं  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  सभा  को  नागा

 समस्या  तथा  मिज़ो  विद्रोहियों  द्वारा  उत्पन्न  की  गई  समस्या  का  पहले  ही  पता  संसद  तथा  सरकार

 दोनों  को  आसाम  की  ओर  विशेष  ध्यान  देता  चाहिये  ।  आसाम  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  विकास  फिया  जाना

 चाहिये  ।  देश  के  सब  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करके  उन्हें  अन्य  विकसित  क्षेत्रों  के  स्तर  पर  लाया  जानो

 चाहिये  ।

 मुझे  खेद  है  कि  वोजिस  आयोग  ने  1966-67  के  लिये  आसाम  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  योजन  में

 8  करोड़  रुपय  की  कटौती  कर  दी  इसका  व्यय  34  करोड़  से  घटा  कर  26.  45  करोड़  कर  दिया

 गया  1966-67  के  लिये  समूचे  देश  की  योजना  164  करोड़  रुपये  की  कटौती  की  गई

 समूचे  देश  की  योजना  के  खच  में  164  करोड़  रुपये  की  कटौती  की  गई  इस  वह  के  खर्च में
 की  कमी  की  गई  है  और  आसाम  में  प्रतिशत  13.  33  इसका  तात्पर्य  यह  है  कि  आसाम

 के  मामले  में  अधिक  कठौती  की  गई  हैं  ।  आसाम  को  योजना  आयोग  से  कम  सहायता  मिलती  जब  कि

 उसे  वास्तव  में  अधिक  सहयता  की  आवश्यकता  चौथी  पंच  AAS  योजना  के  लिये  आसाम  सरकार

 ने  375  क  दोड़  रुपये  की  योजना  प्र  तुत  की  है  कि  तु  उसे  पहले  वर्ष  के  लिये  26  करोड़  रुपये  दिये

 जा  रह ेहें  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  हूँ  योजना  आयोग  ने  आसाम  सरकार  द्वारा  1966-67  के  लिये

 प्र
 तुत  की  गई  aaa  का  आकर  कम  कर  दिया  २ ि  आसाम  सरकर ने  1966-67  के  लिये  केवल

 34  करोड़  रुपये  की  योजना  अ  तुन  की  थी  किन्तु  इसमें  भी  लगभग  8  करोड़  रुपय  की  कमी  कर  दी  गई

 सरकार  कों  विशेष  रूप  से  आसाम  के  सम्बन्ध  में  फिर  से  faarz  करना  चाहिए  कि  जब  तक  आसाम

 की  इस  वर्ष  की  मूल  मांग  को पुरा  नहीं  किया  जाता  और  अगले  पांच  वर्षों  के  लिये  कम  से  कम  300

 करोड़  रुपय  की  फ्रोजन  लतिका ि
 नक

 ्  हीं  at  जाती  हैं  तब  तक  आसाम  का  औद्योगिक  तथा  अन्य  क्षेत्रों  का

 विस्तार  नहीं  हो  सकता

 यह  सराहनीय  बात  हैं  कि आसाम  सरकार  ने  बड़े  औद्योगिक  उपक्रम  निगम  स्थापित  किया

 इस  निगम  के  माध्यम  से  राज्य  सरकार  बॉयज  में  एक  सीमेन्ट  का  कारखाना  कठोर  जिले सें  एक

 लुग्दी  कारखाना  लगाना  चाही  इत  कारखानों  की  उत्पादन  क्षमता  1800  ca  प्रतिदिन
 तथा  300  टन  प्रतिदिन  होगी  ।  अतः  में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  योज़ना  आयोग  को  कम  से

 कम  इन  दो  परियोजनाओं  को  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  को  सहायता  देनी  चाहिए  ।..

 आसाम  सरकार  ने  गॉल  गम हूप  तथा  यूनाइटेड  खासी  और  जयन्तिया  पहाड़ियों  लोहू
 कांच-रेत  आदि  निकालने  के  लिये  खनिज  विकास  निगम  स्थापित  किया  असम-सरकार  को

 मिश्र  पहाड़ी  तथा  उत्तर  करार  जिलों  में  पाइ राइट  के  निक्षेपों  तथा  चूने  के  पत्थर  का  उपयोग  करने

 के  लिय  भी  केन्द्र  द्वारा  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  योजना  आयोग  को  इस  सम्बन्ध  में
 उदारता

 का

 दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  |

 अब  में  आसाम  राज्य  में  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  के  बारे  में  कूछ  कहूंगा  |  पाटनकर  आयोग
 gaia  दिया  है  कि  मिजो  पहाड़ी  को  आसाम  से  पृथक  करके  एक  नया  राज्य  बनाया  जायें  ।  यदि  इस

 सुझाव को को
 मान  लिया  जाये  तो  अन्य  पहाड़ी  क्षेत्र  भी  इसी  प्रकार  अलग  राज्य  की  मांग  करने  लग  जायेंगे  |

 अतः  म॑  समुन्नत  हूं  कि  एक  प्रमाण  जिलें  का  दूसरे  से  अलग  किया  जाना  देश  के  हित  में  नहीं  होगा  ।
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 श्री  तिम्मया  :  हमारी  तीन  पंचवर्षीय  प्रयोजनों  प्री  हो  चुकी  हं  और  ह्म  अब  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  चरण  में  प्रवेश  कर  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  हमने  तीन  पंचवर्षीय

 योजनाओं  में  आधिक  क्षेत्र  में  पर्याप्त  प्रगति  की  किन्तु  इस  में  भी  सन्देह  नहीं  हैं  कि
 इन  योजनाओं

 से  जनसाधारण  को  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  नहीं  हुआ  ay  योजनाओं  में  देश  की  आय  में  जो  वृद्धि  हुई  हैं

 वह  चन्द  लोगों  के  हाथों  तक  सीमित  रही  है  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  सामाजिक  असमानता  बढ़  गई  है  ।

 इस  का  मुख्य  कारण  यह  है  हमारी  योजनाओं  की  क्रियान्विति  सही  ढंग  से  नहीं  हुई  सरकार  सदा

 समाजवाद  के  सिद्धान्त  की  बात करती  रही  है  किन्तु  उसे  कार्यरूप  नहीं  दिया  गया  ।

 धनी  व्यक्तियों  उद्योग  के  सभी  क्षेत्रों  में  अपना  एकाधिकार  जमा  रखा  लाइसेंस  तथा  ठेके

 केवल  धनी  लोगों  को  ही  मिलते  कोई  भी  नया  व्यक्ति  इस  क्षेत्र  में  प्रवेश  नहीं  कर  सकता  आयात

 लाइसेंसों  सम्बन्धी  नियमों  तथा  विनियमों  को  उदार  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  अधिक  से  अधिक

 लोगों  कों  लाइसेंस  मिल  सक  और  वे  धन  कमा  सकें  ।  गावों  में  जो  विकास  कार्य  होते  हें  उनके  ठेक  स्थानीय

 लोगों  को  ही  दिये  जाने  चाहिए  ।  इससे  गांव  का  विकास  होने  के  साथ  ठेके  से  होने  वाली  आय  को  लाभ

 भी  गांव  वालों  को  ही  मिलेगा  ।  यह  आर्थिक  विषमता  को  कम  करने  की  दिशा  में  एक  सराहनीय  कदम

 सरकार  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  बारे  में  अपने  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  करना  चाहिए
 ~

 ताकि  इस  योजना  से  आय  में  जो  वृद्धि  ह  वहू  समाज  के  अधिक  से  अधिक  लोगों  तक  पहुंच  ।

 यह  ठीक  है  कि  देश  में  खाद्यान्न  की  कमी  किन्तु  में  समझता  हुं  कि  कुछ  सीमा  तक  खाद्य  समस्या
 एक  कृत्रिम  समस्या  खाद्यान्न  की  कमी  भी  व्यापारियों  द्वारा  खाद्यान्न  को  जमा  करने  कारण  अधिक

 हो  गई  किसान  लोगों  को  उनके  उपज  के  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  मिलते  बढ़ते  हुए  मूल्य  का  सारा

 मुनाफा  व्यापारी  लोग  कमा  रहे  मंत्री  महोदय  द्वारा  किसानों  को  ae  विश्वास  दिलाया  जाना

 चाहिए  कि  उन्हें  उनकी  उपज  के  लाभप्रद  मूल्य  इस  प्रकार  हम  देश  में  अनाज  के  उत्पादन  में

 वृद्धि  कर  सकते  और  हमें  अनाज  के  लिय  दूसरे  देशों  पर  कम  निर्भर  करना  पड़ेगा  ।

 आजकल  किसान  अनाज  पैदा  करने  के  बजाय  वाणिज्यिक  फसलें  det  करना  अधिक  लाभदायक

 समझते  हैं  और  उनमें  वाणिज्यिक  फसलें  पदा  करने  की  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही  है  जिससे  देश  में  अपेक्षित

 मात्रा  में  अनाज  भद्दा  नहीं  हो  रहा  खंड  विकास  अधिकारियों  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए
 जिससे  किसान  अपने  खेतों  में  वाणिज्यिक  फसलें न  पैदा  कर  केवल  अनाज  ही  पदा  करें  ।  एक  महत्व

 पूर्ण  बात  यह  है
 कि  क़षि  कार्यों  के  लिये  नियत  किये  धन  का  उपयोंग  कृषि  के  लिये ही  किया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  उस  धन  का  दुरुपयोग  न  हों  ।

 देवा  के  जिन  क्षेत्रों  में  कई  वर्षों  से  लगातार  अकाल  या  सुखा  पड़  रहा  वहां  सरकार  ने  स्वयं  जनता
 के  लिये  कूए  खोद  कर  पानी  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  छोटी  सिचाई  योजनाओं  की  ओर  भी  पर्याप्त

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  faa  किसानों  के  पास  कम  भूमि  है  और  जिनके  लिये  अपनी  भूमि के  लिये

 नलकूप  लगाना  संभव  नहीं  है  उनके  सरकार  को  सामूहिक  नलों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए
 और  उनसे  उपयोग  किय  जाने  वाले  पानी  के  अनुसार  शुल्क  लेना  चाहिए  ।  इससे  छोटे  किसानों  को  सिचाई
 के  लिये  पानी  मिलने  के  साथ  साथ  पीने  के

 लिये  भी
 आसानी  से  पानी  मिल  सकेगा  |

 खाद्यान्न  समस्या  हल  करने  के  लिये  अनाज  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  साथ  साथ  परिवार  नियोजन  करना
 भी  अत्यन्त  आवश्यक  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  किये  गये  प्रयत्नों  से  पता  चलता  है  कि  परिवार  नियोजन
 योजना  कारगर  ढंग  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  जां  रहा  सरकार  ने  इस  ओर  अधिक  ध्यान  नहीं
 दिया  सच्चे चे

 देश  विशेष  रूप  से  गांवों  लोगों  को  इसका  महत्व  समझाया  जाना  चाहिये  और  इसे
 लोक  प्रिय  बनाया  जाना  चाहिए  ।  इसके  लिये  गांवों  में  ग्राम  सेविकाओं की  सेवाओं  का  उपयोग  किया
 जाना  चाहिए  ।

 मैसूर
 के  कोलार  क्षेत्र  को  सिचाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  अधिक  धन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 कोलार सोने  की  खानों  के  प्रबन्धकों  तथा  मजदूरों  के  बीच  संघर्ष  के  परिणामस्वरूप  जो  निर्णय  किये  गये  हे  उनकी
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 क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  |  सरकार  को  स्पष्ट  रूप  से  बताना
 चाहिए

 कि  उन्हें  क्रियान्वित  करने

 के  लिपे  वहू  क्या  कार्यवाही  कर  रही  कोलार  की  सोने  की  खानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को

 सहायता  कुछ  बॉक्स  दिया  जाना  बोस  को  जो  मामला  निगम  के  लिये  सौंपा  गया  उसे

 वापिस  लिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  स्केल  :  सरकार  ने  आसाम  मिजो  पहाड़ियों

 को  समस्या  को  समझने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  है  और  वह  सदा  ही  इस  क्षेत्र  की  उपेक्षा  करती

 रही  fast  पहाड़ियों  में  हाल  में  हुए  इसके  बाद  स्वयं  आसाम  में  घटी

 लर्माडग  और  डीयू  स्टेशनों  पर  हुए  बम  विस्फोट  तथा  दो-तोल  पहले  गाड़ी  का  पटरी से  उतर

 जाना  आदिਂ  घटनाओं को  अलग  अलग  घटनाएं  नहीं  समझना  नहीं  इनका  एक  दूसरे  से

 सम्बन्ध  इन  से  एक  बड़े  हमले  का  आभास  मिलता  इस  समस्या  को  केवल  नागाओं  तथा

 चीज़ों  लोगों  को  समस्या  समझना  एक  भल  होगी  यदि  सरकार  वास्तव  में  इस  समस्या  को

 हलਂ  करना  चाहती  है  तो  सरकार  को  अपनी  कछ  मोतियों  में  परिवर्तन  करना  होगा  समझना

 गलत  है  कि  मिज़ो  पहाड़ियों  में  भी  वही  स्थिति है  जो  कि  नागा  पहड़ियों में  है  ।

 नांगा  लोग  aq  1947 से  ही  भारत  से  अलग  होने  की  मांग  कर  रहे  जब  कि  भिगो  लोग  कुछ
 समय  पहले  तक  सरकार के  साथ  एक  निष्ठावान  नागरिक की  तरह  पुरा  सहयोग  करते  रहे  हैं  ।

 aq  1947  में  स्वतंत्रता  के  बाद  मिजो  लोगों  ने  न  केवल  भारत  सरकार  अपितु  आसाम

 राज्य  के  साथ  भी  पूरा  सहयोग  किया  था  |
 किन्तु  राज्य  सरकार  ने  उनकी  ओर  बहुत  कम  ध्यान  दिया

 तथा  उनकी  उपेक्षा  की  जिसके  परिणाम  स्वरुप  आज  यह एक  समस्या प  दा  हो  गई  है  |  अब  मिजो  लोग  यह

 अनुभव  करने  लगे  है  कि  वे  आसाम  राज्य  की  दया  पर  निसार  है  ।  उनके  लिये  बहुत  कुछ  किया  जा

 सकता  था  जो  नहीं  किया  गया  |

 राज्य  तथा  सरकारों  द्वारा  उनकी  उपेक्षा  का  परिणाम  यह  हुआ  कि  उन्होंने  दूसरे

 पहाड़ी  लोगों  के  साथ  मिल  कर  भारत  संघ  में  एक  पाक  राज्य  की  मांग  करनी  आरंभ  करदी  ।  19622

 में  संवैधानिक  ढंग  से  उन  लोगों  ने  अपने  विचार  प्रकट  किये  और  70  प्रतिशत  मिजो  लोगों  ने  आसाम

 से  अलग  होकर एक  अलंग  शिजो  राज्य  बनाने  की  मांग  की  थी  |

 वर्ष  1963  में  जब  राज्य  विधान  सभा  के  लिये  उप  चुनाव  हुए  थे  तो  उसमें  मिजो  नेशनल  फ़िट
 ने

 _

 भी  भाग  लिया  था  ।  उनके  चुनाव  घोणघषापत्र  में  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  गया  था  कि  यदि  उसने  चुनाव  जीत

 लिया  तो  वे  विश्व  को  बता  सकेंगे  कि  मिजो  लोग  स्वतंत्रता  के  पक्ष  में  है  ।  सरकार  ने  उस  समय  इस  दल

 को  पू थक त्व  के  आधार  AT  चुनाव  लड़ने  की  अनुमति  दे  दी  ।  सरकार  का  ध्यान  उस  घोषणापत्र  की  ओर

 दिलाया  गया  किन्तु  सरकार  ने  उसकी  कोई  परवाह  नहीं  की  ।  सरकार  ने  उस  ओर  ध्यान  देने  के  बजाय

 मिजो  नेशनल  ee  के  लोगों  की  कई  प्रकार  से  सहायता  की  ।  उसके  परिणामस्वरुप  मिजो  पहाड़ियों
 के  बारे  में  वर्तमान

 समस्या  उत्पन्न  हुई  ।

 अब  भी  समय  है  जब  कि  सरका  र  को  इस  सम्बन्ध  में  कारगर  कार्यवाही  करनी  में  समझता

 हूं  कि  सरकार  को  पहाड़ी  क्षेत्र  के  नेताओं  का  एक  सम्मेलन  बुलाना  चाहिए  |  उस  सम्मेलन  में  उनकी

 समस्याओं  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  और  उन्हे  दूर  करने  के  उपाय  निकाले  जा  संकते  हैं  ।

 श्री  कृष्ण
 मेनन  )

 :  यह  बात  विचारणीय  है  कि  न  केवल  निर्वाचन  की  दृष्टि  से
 और

 न  केवल  विरोध  को  भावना  से  हम  इस  बात  को  नहीं  भुला  सकते  कि  हमारी  सरकार  की  aire  नीति
 में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ है  ।  आज  बीस  वर्ष  से  कांग्रेस  दल  एक  आर्थिक  नीति  के  लिये  वचन  बद्ध  है  ।

 1946  में  वायसराय  को  कार्यकारी  परिषद्‌  के  उपप्रधान  बनने  के  बाद  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  कहा
 कि  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  आर्थिक  साम्राज्यवाद  से  बचने  के  लिये  राष्ट्रीय  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करना
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 कृष्ण

 1
 आर्थिक  दबाव  के  साथ  साथ  किसी  देश  को  राजनैतिक  दबाव  में  भी  रहना  पड़ता  We  कोई

 कुछ  भी  कहे  किन्तु  हम  बिना  समाजवादी  सिद्धान्त  के  आधिक  आत्म  निभंरता  प्राप्त  नहीं  कर

 स्  a

 यह  सराहनीय  बात  है  प्रधान  मंत्री  ने  बार  बार  कहा  है  कि  ह  मारी  मल  नितियों  में

 कोई  परिवहन  नहीं  किया  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  भी  यही  कहा  हैकि  कोई  भी  आत्म

 सम्मान  वाला  देश  लगातार  विदेशी  सहायता  से  अपनी  अर्थव्यवस्था  नहीं  चला  सकता

 सरकारी  नीतियों  को  मानवीय  तथा  भौतिक  संसाधनों  की  केन्द्रीकृत  योजनाओं  के  रूप  में

 रित  किया  जाता  केन्द्रीकृत  योजना  का  अर्थ  है  देश  के  समस्त  मानवीय  तथा  भौतिक

 संसाधनों  को  समेकित  करना  परन्तु  योजना  मंत्री  ने  हाल  ही  में  अमरीका में  एक
 वक्तव्य  में

 कहा  हैकि  हमारी  राष्ट्रीय  योजनाएं  नियंत्रित  होनी  कई  बार  नियंत्रित  अर्थव्यवस्था

 ta  के  लिये  अभिशाप  साबित  होती है

 अब  मैँ  सरकारी  और  गर  सरकारी  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध
 में  कुछ  में  समझता हूं  कि

 सरकारी  तथा  गैर  क्षेत्रों  का  उद्देश्य  देश  के  हितों  की  सेवा  करना  हैन  कि

 वर्गों  तथा  व्यक्तियो ंके  हितों  की  सेवा  करना  ।  अतः  चाहे  सरकारी  क्षेत्र  हो  अथवा  गर  सरकारी

 सुप्रबन्ध से  यह  उद्देश्य  पुरा  नहीं  हो  सकता है
 ।.

 गर  सरकारी  क्षेत्र  को  भी  केंद्रीयकृत  योजना  के  सिद्धान्त  तथा  देश  के  हितों  के  अनुसार

 चलना  dat  |  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  नियंत्रित  अर्थव्यवस्था  बनाये  रखना  अनिवार्य  हो
 जाता

 एसी  स्थिति  आज  केवल  हमारे  ही  देश  में  नहीं  दुनियां  के  हर  देश  में  क्रिस  न  किसी  प्रकार  की  नियंत्रित

 अर्थ  व्यवस्था  है  ।  जब  इन  नियंत्रणों  के  बारे  में  ऐसा  विवरण  संसद  तथा  सरकार  के  अतिरिकत  साधनों  से

 आता  तो  वह  चिन्ता  की  बात  हो  जाती है  ।

 यतो
 जहां  तक  धनी  तथा  निधन  के  बीच  असमानताओं  को  कम  करने  केा  सम्बध  आधिक

 तंत्र
 ये  हैं  कि  ऐसी  असमानता यें  केवल  व्यक्तियों  के  बीच  ही  नहीं  अपितु  मुल्कों  के  बीच  भी  धनी  देश

 अधिक  धनी  होते  जा  रहे  हैं  और  निर्धन  देश  और  ज्यादा  गरीब  होते जा  रंहे झ् [र  |  भारत  अथवा

 कार  चलाने  वा
 a
 ल  दल  जिसे  देश  का  विश्वास  प्राप्त  एकांघिकारों  तथा  आर्थिक  नीतियों  के  बारे  में

 बार-बार  घोषणा  की  है  ।  इन  वर्षों  के  दौरान  कांग्रेस  दल  ने  कांग्रेस  के  पिछले  इतिहास  को  देखने  से

 मालूम  होगा  कि  हमने  असमानता  दूर  करने  का  सिंद्धान्त  अपनाया है  और  आय  तथा  सम्पत्ति  की

 असमानताएं  कम  करने  और  गैर-सरकारी  एका  शिकारियों  तथा  कुछ  लोगों  हाथ  में  आपके  aha

 के  संकेन्द्रण  को  रोकने  पर  बल  दिया  यह  सिद्धान्त  संविधान  के  निदेशक  औद्योगिक  नीति

 संकल्प  तथा  कांग्रेस  दन  के  अन्य  संकल्पों  में  उल्लिखित है
 ।  इससे  मालूम  होता  है  कि  हमने  पिछले  19

 वर्षों  के  दौरान  अपनी  मूल  नीति  में  परिवर्तन  नहीं  किया है  और  हमने  इसे  समय  समय  पर  दोहराया है
 |

 समाज  कल्याणकारी  राज्य  समाजवादी  राज्य  नहीं  होता  |  यह  जरुरी  नहीं  है  कि  समाज

 कारी  राज्य  का  रुप  समाजवादी  राज्य  होगा  |  आज  बड़े  बड़े  व्यापारी  लोग  अमरीका त  जाकर  यह  कहं

 रहे  हूँ  कि  हम  समाज  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना  चाहते  हैं  ।  इसलिये  वर्तमान  स्थिति  जेसा  कि

 वित्ता  मंत्री ने  सामने  रखी  यह  है
 कि  पूंजी  लगाने  के  लिय  कोई  भी  तैयार  नहीं  उद्योग

 में  पूजी  बढ़ाने  के  लिय  पूजी  उपलब्ध  नहीं  है  और  इसलिये  बैंकों  को  ही  हमारे  उद्योगों  को  धन  देना

 पड़ता  है  ।  उद्योग  में  लगाने  के  लिय  पू  जी
 की  आवश्यकता  को  बैकों  विदेशी  ऋणों  द्वारा  पुरी  करने

 का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  सरकार  ने  विदेशी  ऋणों  की  गारंटी ਂ  दी  है  इसलिये  देशी  वि नियोजकों  की

 तुलना  में  विदेशी  ऋण  को  अधिक  महत्व  प्राप्त  है  ।

 जहा  तक  पी  ०एल०  480  की  घनेरा शि  के  प्रयोग  का  सम्बन्ध  हमें  यह  बताया  गया  था  कि  यह
 अवरुद्ध  धारा

 दि  है  और  इसलिये  इसका  प्रयोग  किसी  भी  प्रयोजन  के  लिये  नहीं  किया  जायेगा  ।  यहं कोई
 उत्तर  नहीं  है  कि  वस्तुओं  की

 बिक्री
 से  ag  धन  प्राप्त  हो  रहा  है  aq  यह  धन  विक्रेताओं  को  दिया  जाना
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 जरुरी  यह  धन  अमरीकी  खाते  में  नहीं  जाता  ।  बिक्री  से  प्राप्त  धन  का  विनिम्नीजेन  तथा  खड़े  सामान्य

 रूप  से  होता  है  |  इसलिये  जब  रुका  हुआ  धन  बाहर  आता  है  तो  मुद्रा  की  राशि  बढ़ती  है  ।  पी०  एल०

 480  को  धनराशि  निधि  में  अवरुद्ध  किये  जाने  पर  इस  राठी  का  देय  व्याज  उस  धन  से  देना  पड़गा  जो

 करों  से  प्राप्त  हुई  है  अर्थात  इस  तथाकथित  निधि  का  भूगतान  कर  दाताओं  द्वारा  किया  जाता  है  |

 वित्त  मंत्री  ने  कुछ  मामलों  में  बहुत  बड़े  परिवर्तन  किये  हैं  ।  निगमित  क्षेत्र  को  लाभांश  पर  10

 शत  तंक  कर  में  छूट  दी  गई  है  अर्थात  10  प्रतिशत  अथवा  उससे  कम  लाभांश  प्राप्त  करने  वाले  शेयरों

 पर  कोई  भो  आय-कर  नहीं  देना  पड़ेगा  ।  यह  निगमित  क्षेत्र  को  एक  रियायत  दी  गई  है  ।  यह  संच  है  कि

 इससे  भो  कुछ  व्यक्तियों  को  लाभ  होगा  ।  किन्तु  यदि  यह  रियायत  बनी  तो  यहं  कोई  अच्छी
 बात

 नहीं  ।  वित्त  मंत्री  ने  बोनस  देयर  जारी  करवाया  हँ  ।  यदि  कोई  कम्पनी  बोनस  शेयर  जारी  करती

 जिससे  उसकी  पूजी  बढ़ती  है  और  लाभ  अधिक  दायर  में  वितरित  करना  पड़ेगा  ।  इसलिये  निगमित
 ७

 at  त्र  को  कई  संस्थाओं  जिन्हें  पहले  आयकर  देना  अब  आयकर  नहीं  देना  पड़ेगा  |  एसा  मालूम

 हुआ  है  कि  edia’  के  दो-तीन  दिन  बाद  ही  98  करोड़  रुपये  मूल्य  के  बोनस  शेयर  जारी  किये

 चुकेहैं  |  इससे  कर-दाताओं  पर  अतिरिक्त  कर  बोझ  पड़ेगा  ।  में  समझता हूँ  इससे  समाजवाद  को  बल

 नहीं  मिलता  इसके  अलावा  इससे  भविष्य  में  इन  संस्थाओं  का  राष्ट्रीयकरण  करना  कठिन  हों  जायेगा
 न

 और  थोड़े  दिनों  के  बाद  यह  एकाधिकार  का  प्र  नन  बन  जायगा  जिसका  प्रभाव  सीमित  आकार  के  उद्योगों

 पर  पड़ेगा  और  एकाधिकार ों  उस  स्थिति  में  हर  प्रकार  सरकार  की  अपेक्षा  अधिक  सक्रिय  हो  जायेंगे  ।

 व्यय-कर  के  समाप्त  हो  जाने  से  कारपोरेशन  अपने  व्यय  लेखों  के  बारे  में  बहुत  कुछ  अपनी  स्वेच्छा  से

 काय  कर  सकेंगे  |  पहले  जब  व्यय-कर  थ  त  उनको  अपने  व्यय  का  पुरा-पुरा  हिसाब  रखना  पड़ता  था  |

 इसलिये  इस  तरह  व्यय-कर  के  समाप्त  हो  जाने  से  काफी  धन  पर  कर  नहीं  लगेगा  |

 स्टॉक  एक्सचेंज  के  प्रेसिडेंट  ने  3  फरवरी  को  चित्ति  मंत्री  व्  एक  ज्ञापन  दिया  जिसमें  सभी  gare

 लगभग  वे  हो  थे  जिन्हें  वित्त  मंत्री  ने  AYA AH  प्रस्तुत  किया  |  मुझे  खुशी  है  कि  मंत्री  लोग  सलाह  लेते

 किन्तु  उन्हें  सभो  वग  के  लोगों  से  सलाह  लेनी  चाहिये  ।

 जहां  तक  छोटों  बचतों  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  यह  आवश्यक  है  कि  बेकिंग  प्रणाली  के  बारे  में

 कुछ  किया  जाये  जिससे  हो  टी  बचतों  को  जमा  किया  जा  सके
 |

 विश्व  बेक  के  प्रस्ताव  प्रतिवेदन  पर  आधारित  यदि  सरकार  को  इस  प्रतिवेदन  के  बारे

 में  कोई  जानकारी  हो  तो  यह  जानक
 रो

 उसे  जनता  के  सामने  रखनी  wifes  क्योंकि  विश्व  बेक  की  नीति

 का  यहाँ  आधार  है  विश्व  बंक  की  होती  एसी  हैं  जिससे  बे  हमारे  आर्थिक  तथा  प्रशासनिक  ढांचे  को

 दलना  चाहते  हैं  ।

 म  उन  लोगों  के  विचारों
 से  सहमत  नहीं हूँ

 जो  यह  कहते  हैं  कि  देश
 को

 बेचा  जा  रहा  इस  देश
 ae

 को  बेचना  किसी  के  बस  की  बात  नही ंहै  ।  यह  fi ae  कुल  सच  है  कि  हमें  विदेशी  सहायता  की  आवश्यकता

 किन्तु  इस  बारे  में  भी  भ्रम  निकाल  देना  जरुरी  है  ।  यह्  यह  संसद  तथा  इस  देश  की  सरकार

 विदेशी  सहायता  के  विरुद्ध  कभी  नहीं  रही  है  ।  हमें  विदेशी  सहायता  की  आवश्यकता  है  किन्तु  यह  सहायता
 उन  दावतो  के  अधीन  प्राप्त  की  जॉनी  आवश्यक  है  जिसमें  अपनी  अथ  व्यवस्था  पर  हम  नियंत्रण  रखे  कि

 कि  सहायता  देने  वाला  जब  हम  विदेशी  सहयोग  की  बात  करते  हूँ  तो  हमारे  लिये  ae  महसूस  करना

 महत्वपूर्ण  है  कि  विदेशी  सहयोग  से  हमें  विशेषज्ञता  प्राप्त  होना  तथा  हमारे  संसाधनों  में  वृद्धि  होना  जरूरी

 है  अन्यथा  देश  को  बहुत  ही  कम  अथवा  बिलकुल  ही  लाभ  नहीं  होगा  ।  aq  यहं  कुछ  लोगों  द्वारा  प्रयोग

 किये  जाने  वाले  देनाਂ  शब्दों  का  yea  नहीं  बल्कि  आधिक  सम्बन्धों  का  प्रश्न  है  ।  दवा  की  कड़वी

 घट  भो  निगलने  पड़ती  है  ।  किन्तु  यदि  एसा  है  जिसकी  मात्रा  से  किस्म  में  फर्क  आ  जाता  है  और

 वह  इतना  अधिक  ‘cif  बन  जाता  जिसे  पचाना  मुश्किल  तो  उसे  न  पीना  अथवा  उसका  विरोध
 करना  आवश्यक  हम  आज  एक  स्थिति  पर  पहुंचे  गये  हैं  जहां  fore  में  भारी  परिवर्तन  होते  जा

 रहा  है  जिसके  फलस्वरूप  लोगों  का  मनोबल  डगमगाने  लगा है  ।  इसलिये  सहायता  लेते  समय  केवल
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 शर्तों  के  बारे  में  बातें  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।  शर्तें  तो  हमेशा  रहेंगी  किन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  ८... रात  किस

 प्रकार  की  है  और  कौन-कौन  सी  शर्तें  सहन  की  जा  सकती  यह  हमें इस  बात  का  यकीन  होना  जरुरी है  कि  ये
 ad  हमारे  लिये  दुखदायी  नहीं  होंगी  ।

 देश  के  वातावरण  तथा  स्थिति  को  ध्यान  में  भी  जरुरी  एसा  कहा  जाता  है

 कि  रुपये  का  अवमूल्यन  नहीं  किया  गया  है  और  किया  भी  नहीं  जायेगा  ।  में  समझता  हुँ  सभी

 सरकारें  अवमूल्यन  करने  से  पहले  ऐसा  कहा  करती  हमें  किसी  भी  बड़  परिवहन  करने

 aga  अपने  आर्थिक  राजनैतिक  स्थिति  तथा  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  क्षमता  के  सभी  पहलुओं

 पर  विचार  करना  आवश्यक '  है  ।

 Shri  Bishan  Chander  Seth  (Etah)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  today  the  country
 is  facing  a  dangerous  situation,  both  extérnal  and  internal.  In  the  name  oflaw  and

 order.  every  now  and  then,  firing  is  resorted-to  ए  the  Government  with  the  result

 ‘that  adverse  public  opinion  has  grown  against  it.  This  is  no  doupt,  a  disturbing
 state  of  affairs.  The  Governments  record  during  all  these  years  is  one  of  indecision

 and  appeasement  and  if  it  did  not  revise  its  ;resent  policies  which  are  responsible
 for  its  failure  particularly  in

 external  field,  there  1s
 no  hope  for  the  future.

 Coming  to  the  Tashkent  Agreement,  the  Government  of  India  took  a  hasty

 step  in  puttang  its  sea!  on  this  agreement  despite  the  fact  that  this  hasty  step  was

 opposed  even  by  am-mper  of  the  then  union  Cabmet.  Even  m  the  ruling  party,
 there  are  members  tolay  who  think  that  the  agreement  is  not  in  the  interests  of  the

 country.  Moreover,  a  ridiculous  situation  has  arisen  out  of  the  way  it  is  being  dis-

 honoured  today.

 In  regard  to  Kashmir  and  Nagaland,  the  Government  in  all  these  18  years
 followed  a  policy  of  indecision,  making  the  issue  more  complicated  and  because
 of  its  failure  to  take  firm  decisions  in  regard  thereto,  nobody  knows  today
 what  the  exact  position  is  and  where  we  stand.  If  the  present  state  of  affairs

 continues,  serious  developments  may  take  place.

 As  regards  Pakistan,  the  Government’s  attitude  towards  her  continues  to  be
 one  of  appeasement;  and  one  fails  to  understand  why  can  our  Government  not
 take  a  courageous  stand  against  the  anti-India  policies  of  Pakistan.

 The  manufacture  of  atom  bomb  in  the  country  is  necessary  in  the  interest  of
 the  national  security  and  yet  no  decision  is  taken  in  the  matter.  Although  the  atom
 bomb  or  Hydrogen  pomb  is  not  going  to  decide  the  fate  of  wars  in  the  world,
 the  possession  of  the  bomb  will  enaple  us  to  talk  to'an  enemy  from  a  position  of
 strength.

 In  spite  of  the  fact  that  the  Gold  control  order  has  failed  in  its  objectives,  the
 Government  has  not  withdrawn  it  for  reasons  not  known  to  the  people.  Snugglin  g
 of  gold  is  going  on  on  an  unprecedented  scale.  Moreover,  it  is  causing a  great
 loss  to  the  Income  Tax  and  the  Sales  Tax  Departments  also.  It  is  sheer  abstin  ency
 on  the  part  of  the  Government  that  it  is  sticking  to  the  order.

 Corruption  has  not  disappeared  in  spite  of  Shri  Nanda’s  assurances  and  Tro-
 mises  to  eradicate  it  by  or  before  1965.  The  Home  Minister  should  confess
 his  failure  in  tackling  the  problem.

 I  would  also  like  to  remind  of  the  attitude  of  General  Nasser.  On  the  one  side
 the  activities  of  General  Nasser  are  quite  contrary  to  the  Indian  ideology  such  as
 tne  proposed’  formation  of  a  Pan  Islamic  state,  on  the  othe  r  side,  we  are  not-  pre-
 pared  to  give  diplomatic  recognition  to  Israel.  .The  tr  eatmen Cathiicn  t  meted  out  to  the

 7838



 3  1966  वित्त  विधेयक

 President  of  Israel  wnile  passing  through  India  en  route  to  his  forcign  visits  was

 very  unfortunate  on  the  part  of  tne  Government  of  India.  To-day  the  country
 is  facing  a  food  crisis.  The  food  shortage  inthe  country  can  be  easily  wiped
 out  if  the  Government  adopts  a  right  policy.  My  suggestion  inthis  regard  1s

 that  the  departments  cf  Community  Development,  Canal  and  Electricity
 should  work  in  a  close  cooperation  with  one  another  under  the  supervision
 of  the  Union  Minister  of  Food  &  Agriculture.  About  twenty  per  cent  of  the

 land  in  India  is  lying  unutilised  and  if  it  is  brought  under  cultivation,  the  food

 production  is  bound  to  increase.  The  Central  Government  should  see  that  the

 agricultural  implements  and  inputs  distributed  tnrough  the  states  actually  reach

 the  cultivators.

 Controls  introduced  in  tne  country  have  proved  utter  failure,  and  these

 controls  are  main  causes  of  artificial  scarcity  of  commodities  including  foodgrains
 in  the  country.  Tnerefore  the  policy  of  decontro]  should  be  adopted.

 Today  the  fall  in  the  production  capacity  of  the  industrial  sector  is  a  matter  of

 concern  and  it  is  necessary  for  the  Government  to  pay  due  attention  co  this  pro-
 plem  and  see  tnat  tne  percentage  of  production  increases  to  tne  production  capa-

 city.  I  would  like  to  suggest  tnat  we  snould  start  tnree  year  Plans  instead  of  Five

 Year  Plans  wnicn  nave  not  been  successful.  would  also  suggest  that  we  snould

 take  one  item  at  a  time  and  on  its  completion  we  should  take  up  the  other  things.

 श्री  कोया  )
 :  समाजवाद  की  बडीबड़ी  बाते  करने  के  बावजूद  कांग्रेस  सरकार  देश  में  अमीर

 और  गरीब  में  जो  अन्तर  हैं  उसको  समाप्त  करने  अथवा  कम  करने  में  असफल  रही  है  ।  काँग्रेस  के  अध्यक्ष

 श्री  कामराज  ने  11  मई  को  एक  स्थान  पर  भाषण  करते  हुए  स्वयं  इस  बात  को  माना  है  कि  यद्यपि  ग्या  रहे
 वह  हो  गये  जबकि  कांग्रेस  ने  देश  में  समाजवाद  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  थ  तथापि  अमीर  और

 गरीब  में  जो  अन्तर  हैं  उसकों  कम  करने  में  सरकार  असफल  रही  है  ।  अब  समय  आ  गया  है  जबकि  az

 कार  को  अपने  रवैये  तथा  नीतियों  पर  पुनर्विलोकन  करना  चाहिये  ।  सभी  विकास  योजनायें  नगरों  में  ही

 बनाई  गई  है  और  इन  योजनाओं  पर  लगाये  गये  उनसे  ग्रामवासियों  को  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  हैं  ।  राज्यों

 के  बीच  भी  आर्थिक  असमानता  स्पष्ट रूप  से  देखी  जा  सकती  है  ।  ग्यारह  वर्ष  के  समाजवाद  के  बावजूद
 भी  लोग  अरे-भुखमरी  की  स्थिति  में  हें  ।  औद्योगिक  परियोजनाओं  में  बहुत  धीमी  प्रगति  हो  रही  है  ।

 केरल  राज्य  की  उपेक्षा  की  जा  रही  हें  ।  वहां  पर  लोगोंको  सामने  बहुत  सी  कठिनाइयां  हे  ।  बेरोजगारी

 की  समस्या  सबसे  विषम  समस्या  है  ।  राज्य  के  सामने  पिछले  तीनਂ  महीनों  से  कोई  न  कोई  समस्या  बनी

 हुई  है  परन्तु  केन्द्रिय  सरकार  ने  इन  समस्याओ  को  हल  करने  तथा  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये

 सरकार  ने  कुछ  नहीं  किया  है  ।

 मुझे  ऐसे  कई  मामलों  का  पता  है  जहां  केरल  राज्य  मे  भारत  रक्षा  नियमों  का  दुरुपयोग  किया

 गया  भविष्य  में  सरकार  को  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  निर्दोष  लोगों  को  इससे  कठिनाई  नਂ  उठानी

 पड़े  ।

 बहुतसे  वामपक्षी  साम्यवादियों  को  गद्दा र
 तथा  चीन  सैनिक  कहकर  गिरफ्तार  किया  गया  था

 परन्तु  अब  उनकों  छोड़  दिया  गयाहै  ।  में  पूछना  चाहता  हूँ  कि
 वे  अब  गद्दार  नही  रहे  अथवा  श्री

 नन्दा जी  ने  ही  गलत  कहा  दोनों  में  से  कौन  गलत  है  ।  गिरफ्तार  किये  जाने  वाले  सभी  व्यवसायों  को

 न्यायालय  में  अपनी  सफाई  पेश  करने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।  में  सरकार  से  प्र।र्थना  करूंगा
 कि  वहू  भारत  रक्षा  नियमों  को  अधिक  सोच  सावधानी  तथा  निष्पक्षता  से  प्रयोग  में  लाय े।

 मलेशिया  तथा  श्रीलंका  में  तामिल  भाषा  को  राजभाषा  का  दर्जा  दिया  गया  हैं  परन्तु  भारत  में

 उदू  जोकि  भारत  की  ही  एक  भाषा  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।  इसलिये  में  कहना  चाहता  हूँ  कि
 सरकार  को  भाषा  के  मामले  मे  अधिक  उदा  रता  से  काम  लेना  चाहिये  और  दूं  भाषा  को  उत्तर

 मध्य  प्रदे  श  तथा  बिहार  राज्य  की  राजभाषा  बनाया  जाना  चाहिये  ।
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 श्री  हुमायून  कबीर  )  :
 देश  के  सामने  इस  समय  मुख्य  समस्या  उत्पादन  बढ़, ने  की  है  ।

 यह  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  देश  की  औद्योगिक  क्षमता  का  पूरा  प्रयोग  नहीं  किंया  गया है
 और  बहुतसी

 क्षमता  बेकार  पड़ी  हैं  ।  यदि  sa  बेकार  पड़ी  क्षमता  का  उचित  ढंग  से  प्रयोग  किया  जाये  तो  न  केवल

 उत्पादन  में  ही  तरन्त  वृद्धि  होगी  बल्कि  दूसरे  बहुतसे  तरीको  से  हमें  में  सहायता  मिलेगी  |

 इस  लिये  सर्वप्रथम  हमें  बेकार  पड़ी  क्षमता  का  प्रयोग  करना  चाहिये  ।

 सरकारी  गेर-स  रकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  दक्षता  को  बढ़ाया  जाना  चाहिये  इनकी  क्रियान्विति

 की  जांच  की  जानीं  चाहिये  तथ्य  उत्तरदायित्व  ठीक  प्रकार  से  निर्धारित  किया  जोनी  चाहिये  ।  अच्छा

 काम  करने  वाले  अधिकारियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  ।  जों  अधिकारी  काम  नहीं  करते

 अथवा  लापरवाही  के  कारण  कुछ  गलती  करते  हें  तो  उनकों  उचित  दण्ड  दिया  जाना  चाहिये  ।  यदि

 हम  यह  सब  कुछ  नहीं  करते  तो  हम  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  रहीं  कर  सकेंगे  |

 कई  बार  नई  परियोजनाओं  को  अन्तिम
 रूप  देने

 में  निर्धारित  समय  से  अधिक  समय  लग  जाता  है  !

 faa  परियोजना  को  तीन  वर्ष  में  पुरा  होना  होता  हैं  वह  पांच  अथवा  छः  वर्ष  में  पुरी  हो  पाती  है  |

 कई  बार  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  भी  बेकार  क्षमता  का  कारण  बनती  कई  बार  30  करोड़  रुपये

 को  लागत  वाले  कारखाने  भी  उत्पादन  करने  में  असफल  रहते  हैं  क्योंकि  उनको  कुछ  लाख  रुपये  की

 विदेशी  नहीं  मिलती  ।  इस  प्रकार  उत्पादन  क्षमता  बेकार  पड़ी  रहती  परन्तु  सरकार  उसी

 समय  नया  कारखाना  अथवा  मिल  लगाने  की  बात  सोचती  है  ।  सुझाव  है  कि  कुछ  समय  के  लिये

 बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  प्रश्न  को  स्थगित  कर  दिया  जाये  क्योंकि  इस  समय  देश  में  इस्पात  तथा

 लोहे  का  उत्पादन  काफी है  और  समस्त  उत्पादन  का  प्रयोग  भी  नहीं  किया  जा  रहा  इस  प्रकार  बचने

 वाली  विदेशी  मुद्रा  को  हम  दूसरी  परियोजनाओं  में  लगाकर  तुरन्त  लाभ  उठा  सकते  इस  समय  यदि

 दद्  के  सामने  अनाज  की  समस्या  हैं  यदि  हम  नई  परियोजनाओं  को  आरम्भ  न  करके  वही  रुपया  Tq  SS  a  wall जगह

 के  कारख।ने  लगाने  में  बचें  करे  तो  इससे  अनाज  की  समस्या  को  हल  करने  में  काफी  सहायता  मिल  सकती

 में  चाहता  हूं  कि  सरकार  धन  की  कमी  सम्बन्धी  तथ्य  ऋण  पर  आध  रित  रहने  की  नीति  पर  qa-
 विचार  करे  ।  अधिक्  ब्याज  देने  सम्बन्धी  नीति  से  न  केवल  उत्पादन  में  बाधा  पड़ती  हैं  बल्कि  इससे

 के  निकाते  में  भी  रुकावट  आती  है  ।  स्थिति  को  सुध रने  हेत  ay =  उपाय  fea  जा  सकते

 मेरा  सुझाव  है
 कि  निगम  कर  में  कुछ  शिकायत  दी  जानी  चाहिये  जिससें  लोगों  को  उद्योगों  में  धन

 लगाने  के  लिय प्रोत्साहन  मिल  सके  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair

 मे  माननीय  वित्त  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  वार्षिकी  जमा  खातों  की  प्रक्रिया

 को  कुछ  सरल  fat  है  और  इसमें  कुछ  छट  भी  दी  परन्तु  वार्षिकी  जमा  व्यवस्था  को

 अधिक  साले  बनाने  की  गुंजाइश  इस  समय  प्रक्रिया  यह है  कि  जिस  समय  वार्षिकी  जमा

 करवाई  जाती  है  तो  एक  रसीद  मिलती  रुपया  बाप  लेने  के  लिये  उस  रसीद  को
 east सम्भाल  कर  रखना  पड़ता  है  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  दि  इस  के  cai  पर  अलॉटी  राष्ट्रीय  बचत

 प्रमाण  पत्र  रखे  जाने  चाहिये  |  मेरा  अन्य  सुझाव  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  गी  sea
 में  घन  लगाने  को  जमा  का  एक  तरीका  माना  जाना  चाहिये i

 में  माननीय  मंत्री  से
 निवेदन  करूंगा  कि  बह  इन  दोनों  सुझावों  ox  विचार  करें  ।

 aa  मानना  पड़ेगा  कि  हमारा  afar  आधार  बहुत  छोटा  इसको  तभी  बढ़ाया  जा
 sey सकता  हैं  जबकि  छोटे  लोगों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  ।  औद्योगिक  नीतियां  ऐसी  ai  ई  जानी

 मग्गा  =  न  अस्सा चाहिये  जिससे  आम  जनता  को  लाभ  हो  ।  छोटे  पै  न्य रर्व[रा  की  afta  में  भी  aftage,
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 की
 ओर

 ध्यान  दिलाना

 था  जबकि किया  एक  समय  5,000  रुपये  से  छोट  पैमाने  का

 कारखाना  लगाया  जांता  था  परन्तु  इसे  राशि  को  बढ़ाकर  10,000  और  फिर  25,000  रुपये

 कर  दिया  गया  परतु  अब  अवमूल्यन  के  लिये  स्थिति  बदल  गई  हैं  इसलिये  इतने  रुपय  में
 कई  भी  कारखाना  कठिन  है  ।

 यदि  कराधान  विधियों  में  सुधार  कर  दिया  जाये  तो  मेरा  विचार है  कि
 कम  दर  होने  पर  भी

 करों  से  बहुत  अधिक  आय  हो  सकती  हैं

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIG  IMPORTANCE

 आसाम  मेल  का  पटरों  से  उतर  जाना

 श्री  हेम  बर्रा  :  में  रेलवे  मंत्री  का  ध्यानਂ  निम्नलिखित  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  तथा  अनुरोध  करता  हूं  वह  इस  बारे  में  वक्तव्य  दें  :

 “30  1966  को  Tigtei-qHiSq  सेक्शन  पर  पानी खेती  स्टीवन  के  निकट  3  अप

 आसाम  मेल  का  पटरी  से  उत
 me

 च  नो |

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  gum  fag)  :  30-4:66  को  जेब  3  अप  असम

 मेल  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  गौहाटी-लुर्माडंग  सेक्शन  पर  पानीखाइटी  स्टेशन  की  मुख्य  लाइन  से

 होकर  जा  रही  तो  इसके  इंजन  सेਂ  ग्यारहवीं  और  बारहवीं  बोगियां  पटरी  से  उतर  और

 चौदहवीं  और  पन्द्रहवीं  बोगियां  पटरी
 से  उतर  कर  उलट  गयीं  ।  यह  दुर्घटना  दिन  में

 12  बजकर  42  मिनट  पर  आगे  की  दस  बोगियां  और  सबसे  पिछले  तीन  बोगियां  पटरी

 पर  खड़ी  रहीं ।

 दुर्घटना  के  एक  आदमी  को  गहरी  चोटें  दो  आदमियों  को  मामूली  और  तेईस

 को  ear  चोटे  चार  घायल  आदमियों  को  एम्बुलेंस  बान  में  मालेगाँव  रेलवे  अस्पताल

 पहुंचाया  गया  और  बाईस  आदमियों  जिन्हें  हल्की  चोटें  आयीं  घटना  स्थल  पर

 पट्टी  करने  के  बाद  आगे  जाने  दिया  गया

 रेलवे  के  सीनियर  अफसर  जिनमें  चीफ  मेडिकल  अफसर  भी  गोहाटी  सड़क  के  रास्ते

 पानीखाइटी  के  लिये  फौरन  रवाना  हो  गयें  ।  गोहाटी  से  पानीखाइटी  14  किलोमीटर  दूर
 रेल  के  रास्ते  एक  चिकित्सा  यान  भीਂ  भेज  दिया  गया

 गाड़ी के  अगल  हिस्से  जिसमें  दस  बोगियां  थी  और  जो  पटरी  पर  खड़ी  उसी  दिन

 18.45  बजे  आगे  के  सफर  पर  रवाना  कर  दिया  गया  ।

 गाड़ियों  का  आना-जाना  21.45  बजे  फिर  शुरू  हो

 कलकत्ता-स्थित  रेल  संरक्षा  के  अपर  HAI  दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  करेगे  ।  उनकी  जॉच

 3-5-66  से  शुरू  हो  रही

 at  हमें  बरुआ  :  7  मार्चे  को  जोरहाट  में  छिपे  हुए  नागाओं  से  कुछ  दस्तावेज  पकड़े  गये
 थे  जिनसे  उनकी  तोड़फोड़  की  कार्यवाहियों  सम्बन्धी  नीति  का  मुख्यरूप  से  पता  चलता है  ।  में
 जानना  चाहता  हू ंकि  क्या  कारण  किं  इस  चीजें  के  होते  हुए भी  सरकार  आवंद्यकं  gate
 कयों  नहीं  किये  जिससे  एक  के  ar SEE  एक  एसी  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनाएं  नਂ  घटें ।
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 Calling  Altention  to  Matter  of  Vaisakha  13,  1888  (Saka)

 Urgent  Public  Importance

 डा०  राम  gun  सिंह  :  समूची  सभा  को  मालूम  है
 कि  कुछ  कार्यवाही  की  गई  है  जो  कि

 काफी  उचित  सिद्ध  हुई  हैं  ।  इसी  कार्यवाही  के  फलस्वरूप  इस  घटना  सेਂ  एक  दिन  ya  अर्थात

 29  अप्रैल  को  दीमापुर  से  एक  बम  को  पता  लगाया  गया  था  ।  सेनिक  कर्मचारी  इसकी  छानबीन

 कर  रहे  जहां  तक  इस  दुर्घटना  विशेष  का  सम्बन्ध  है  कारणों  का  पता  लगाया  जा
 रहा  है  |

 घटनास्थल  से  प्राप्त  हुई  प्रथम  सूचना  से  पति  बाहरी  कार्यवाही  का  सन्देह  नहीं  होता हैं  |
 इसलिये  इस  घटना  के  कारणों  के  बारे में  निश्चित रूप  से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  क्या  प्रतिरक्षा  के  कुछ  कर्मचारी  भी  इस  रेलगाड़ी  दारा  यात्रा

 कर  रहे  थे  और  26  घायल  व्यक्तियों  में  सेਂ  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  की  संख्या  क्या

 डा०  राम  gat  सिह  जी  हां  ।  प्रतिरक्षा  का  एक  कर्मचारी  फ्लाइट  लैफ़्टीनैन्ट  प्रताप  चन्द्र

 वैद्य  घायल  हुए  उनको  काफी  चोटों  आई  अभी  अभी  समाचार  प्राप्त  हुआ  है  कि
 उनकी

 मृत्यू  हो  गई  हैं  ।

 श्री  प्र०  do  बरुआ  :  क्या  जिस  स्थान  पर  यह  घटना  घटी  हैं  वह  नागा  पहाड़ी  क्षेत्र  की  तरह

 एक  पहाड़ी  क्षेत्र  है ?

 डा०  राम  qua  fag:  माननीय  सदस्य  घटना  स्थल  की  स्थिति से  पूरी  तरह  अवगत  है

 क्योंकि  वहू  भी  उसी  क्षेत्र  से  गोहाटी के
 चारों  ओर  भी  पहाड़

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Is  it  a  fact  that  China  and  Pakistan  are  making

 war  preparations  on  the  Indian  borders  and  that  they  have  sent  such  agents  who

 indulge  in  such  type  of  sabotage  activities  ?  Ifso,  the  steps  taken  by  Government
 to  remain  cautious  about  them.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh  :  Safety  of  Lumding-Finkating  and  Lumding-

 Badarpur  areas,  bridges  and  rail  tracts,  have  already  been  entrusted  to  the  Army.
 Police  is  also  patrolling  and  checking  is  also  going  on.

 श्री  सन०  भास्कर
 :  :  आसाम  में  जो  घटना  घट  रही  है  वे  हम  सब  के  लिये

 चिन्ता  का  विषय  बनी  हुई  हू  इसी  प्रकार  का  तथा  ऐसी  ही  परिस्थितियों  में  एक  मास  पूर्व  भी

 एक  घटना  हुई  थी  क्या  रेलवे  मंत्री  इस  बात  को  सुनिश्चित  करेंगे  कि  उस  क्षेत्र  में  रेल  यात्रा

 सुरक्षित  हो
 ?

 डा०  राम  सुभग  सिह  हमारा  प्रयत्न  यही  हम  यात्रियों  के  लिये  रेल  यात्रा  सुरक्षित
 बनाने  के  लिये  सभी  सम्भव  कदम  उठा  रहे  माननीय  संदर्भ  सिलचर  के  रहने  वाले  ह
 और  वहू  जानते  हैकि  वहां  पर  स्थिति  क्या  यह  आवश्यक है  कि  हम  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  का

 से  सामना  करें ।

 श्री  स्केल  जिले  )
 :  16  अप्रैल  को  भी  उत्तर  बंगाल  में  एक  ऐसी  घटना

 घटी  थी  तथा  इसके  पश्चात्‌  कूचबिहार  में  भी  विस्फोटक  पदार्थों  का  एक  बम  पकड़ा  गया  a
 इस  सबकों  देखत  हुए  क्या  सरकार के  विचार  में  तोड़फोड़  की  कोई  बड़ी  योजना  कार्य  कर  रही

 हैऔर  क्या  सरकार  के  विचार
 में  इन  सब  घटनाओं  के  पीछे  विदेशी  तत्वों  का  हाथ

 डा०  राम  सुलग  fag  :  जेसा  कि  सभा  को  अवगत  है  मेंने  अपने  वक्तव्य में  बताया  है
 कि

 विचार में
 इन  घटनाओं  की  पीछे  विदेशी  तत्वों  का  हाथ है  और  ये  घटनाएं  सोची  योजना

 श
 की  ही  परिणाम  यह  बात  इससे  भी  सिद्ध  हैंकि  फ्रांस

 के
 बने  हुए  कुछ

 उपकरण  पकडे  गये

 हूर
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 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 श्री  राव  बरुआ  :  आज  यह  प्रभाव  बन  गया  था  कि  गाडी  किसी  तकनीकी

 नुक्स  के  कारण  पटरी  से  उतरी  है  ।  परन्तु  रेलवे  के  अतिरिक्त  आयुक्त  ने  अपने  वक्तव्य
 में

 कही  है ंकि  घटना  के  कारण  का  पता  नहीं  लगा है  और  नहीं  प्रारम्भिक  जांच  की  गई  इन

 दोनों  स्थितियों  में  क्या  समानता  है  ?

 डा०  राम  gun  fag:  इसलिये  ही  मेंने  उत्तर  में  कुछ  नहीं  कहा  था  मेंने  केवल  यही  कहां

 ल्म

 कि  रेलवे  के  अतिरिक्त  आयुक्त  वहां पर
 गये

 हैं  और  उन्होंने  जांच  आरम्भ  कर  दी

 ।

 Shri  Kishen  Pattnayak  :  May  know  whether  government  is  aware

 that  Mizo  and  Naga  rebels,  Pakistan  and  Chinese  army  and  British  diplomacy

 are  being  concentrated  on  our  eastern  borders?

 Dr.  Ram  Subhag  Singh  :  Everybody  15  aware  of  the  elements  being’  con-

 centrated  there.

 श्री  स०  सो ०  बनर्जी  :  आज  सुबह  रेलवे  मंत्री  ने  कहा  था  कि  रेल  दुर्घटना

 किसी  कारण  विशेष  से  नहीं  हुई  क्या  यह  सच  है  कि
 डा०  राम  सुभग  सिंह  विस्फोट  के

 पहचान  वहां  पर  गये  थे  और  उन्होंने  एक  टिप्पन  भेजा  था  जिसमें  बताया  गया  था  कि  इस  घटना

 के  पीछे  विदेशी  तत्वों  का  हाथ  क्या  तोड़फोड़  सम्भावना  के  पहलू  को  बिल्कुल  छोड़
 दिया  गया है  अथवा  इस  पहलू  के  बारे  मे ंभी  अभी  जांच  की  जायेगी ?

 रेलवे  मंत्री  (sit  स०  का०  मेंने  यह  कहा  था  कि  पहली  दो  घटनाओं  तथा  इस  घटना

 विशेष  में  अन्तर  पहली  दो  घटनाएं  रेल  गाड़ी  में  रखे  गये  बमों  के  फटने  के  कारण  हुई
 थी  ।  इस  विशेष  मामले  में  में  कहना  चाहता हं

 कि  गाड़ी  में  कई  डिब्बे  थे  परन्तु  उनमें  से

 कुछ  ही  पटरी  से  उतरे  हे  उसमें  कोई  बम  अथवा  इस  प्रकार  की  कोई  वस्तु  नहीं  थी

 पहली  दो  दुर्घटनाओं  तथा  इस  दुर्घटना  में  कुछ  अन्तर  पहली  दो  दुर्घटना  बम  फटने

 के  कारण  हुई  थी  ।  इस  दुर्घटना  में  रेल  के  कुछ  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गयें  हें  इस  बात  की  जांच

 की  जानी  हैं  कि  क्या  यह  तोड़-फोड़  के  कारण  हुआ

 wit  नाथ  पाई  :  क्या  माननीय
 मंत्री

 मतदान  में  हुई  दुर्घटना  के  बारे  में  कुछ  बतायेंगे  ।

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  इर  के  बारे  में  वक्तव्य  परसों  दिया  जायेगा

 श्रीमती  रेणुका  बडकटकी  :  उस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  यह  दुर्घटनायें

 तोड़-फोड़  के  कारण  रात्रि के  समय  हो  रही  क्या  सरकार  ने  उस  क्षेत्र  में  गाडियों  का  समय

 बदलने  का  विचार  किया  है  ?

 a.
 श्री  स०  का०  पाटिल  :  उन  दुर्घटनाओं  के  पीछे  जो  व्यक्ति  कायें  कर  रहे  हें  उनका  उदय

 रेलवे  व्यवस्था  को  भंग  करना  हमें  कोई  ऐसा  काय  नहीं  करना  चाहिये  जिससे  उनका  उद्देश्य

 पूरा  बम  रखने
 के  लिये  रात्रि  अथवा  दिन  से  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ती  परन्तु  रात्रि  को  चलने

 NNN
 वाली  गाडियों  पर

 कुछ  प्रतिबन्ध
 लगा  नहंग  t

 निश्चय ही
 urataa  अधिकारी  इस  पर  विचार

 ग

 श्री  लिंग  रेडी  तोड़-फोड़  षडयंत्र  अतिरिक्त  भी  रेलवे  दुर्घटनायें  बढ़  रही  हें
 |  कया

 or  लि
 a4 सरकार  उन्हें  रोकने  के  लिये  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  करनें  तार  कर  रही
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 वास्तव  में डा०  राम  सुलग  सिह
 इात

 में  वृद्धि  नहीं  हो

 श्री  दी०  do  शर्मा  :  क्या  रेलवे  पटरियों  पर  qtr  अधिक  की  जा  रही  है  रेलवे

 स्टेशनों  की  च्छी  तरह  की  जा

 डा०  राम  सुलग
 थमी

 गीत  बढ़ा  दी  गई  है  परन्तु  उसके  बावजूद  गाड़ियां  पटरी  से  उतरने

 की  दर्शनीय  हु  |  अब  गीत  अधिक  प्रभावी  @

 वित्त  विधेयक->जारी

 FINANCE  BILL---cont

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  वित्त  fadaa  पर  art  विचार  करेगी  |  श्री  हुमायूँ  कश्मीर  अपना

 भाषण  जारी  करें  ।

 श्री  gage  कबीर
 :

 हमें  देश  के  अन्दर  विद्यमान  क्षमता
 का  पर्ण

 उपयोग  करने  का
 प्रयत्न

 करना

 चाहिये  इससे  विदेशी  मुद्रा  की
 .  कभी  कुछ

 हद  तक  पुरी  हो
 जायगी

 ।  कई  मामलों  a  क्लीन

 क्षमता का  प्रयोग  न  होने  पर
 भी नये  कारखाने  स्थापित  किये  जा रहे  ह

 |  यदि  विमान  कारखानों

 को  थोड़ी  से  राशि  दी  जाये  तो  वे  तुरन्त  पुग  उत्पादन  आरम्भ  कर  सकते हू  ।

 विदेशी  at  का
 समस्या

 के  सम्बन्ध  में  निर्यात  के  लिए  कुछ  अभिकर्ता  नियुक्त  करने के

 लग

 को  rq  क्षेत्रों  में  लागू  जाना  चाहिये  राष्ट्रीय  खनिज  व्यापार  निगम  ने  इसे

 aa  ही  सिद्धान्त  रूप  से  re  far  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  निर्यात-कर्ता  को  उत्पादन

 द  तक  निर्बाध  विदेशी  मुद्रा  दी  जानी  चाहिये  | बढ़ाने  के  लिये  कुछ ह

 बिना  शर्त  के  सहायता  का  उल्लेख
 बार

 बार  किया  गया
 है  ।  वास्तविकता  यह  है  कि

 शर्तों
 के  बिना  कोई  सहायता  नहीं  परन्तु  हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  क्या  वे  शर्तें  हमारे  हित  में

 हैं  अथवा  नही ं।

 यदि  उद्योगों  को  अपने
 निर्यात

 का  कुछ  भाग  विदेशी
 मुद्रा

 के  रूप  में  दिया  जाये  तो
 निर्यातक

 उसका  दुरुपयोग  नहीं  करेंगे  |  वे  उस  विदेशी  मुद्रा  को  अपने  उत्पादित  में  वृद्धि  करने  में  लगायेंगे  |

 दुर्भाग्य  सरकार  तथा  लोगों  के  बीच
 एकਂ

 प्रकार  की  खाई
 ह्

 जो  fea  प्रति  fea  बढ़ती
 जा  रही  इससे  देश  के  विभन्न  भागों  में  बड़े  आन्दोलन

 हुए  si
 इन  का  कारण

 यह  है  कि

 सरकारी  अधिकारी  लोगों  के  साथ  sa  प्रकार  व्यवहार  करते ह  जसे  वे  उनके  नौकर  हों

 भारत  रक्षा  नियमों  का  अब  कोई  लाभ  नहीं  ।  यह  सामान्य  शिकायत  है  कि  बहुत  &  मामलों

 में  इनका  दुरूपयोग  किया
 गया  यह  शिकायत  किसी  एक  समुदाय  के  सदस्यों

 की  नहीं  है

 आशा  है  कि  गृह-कांय॑  मंत्री  शीघ्र  ही  आपात  समाप्त  करना  स्वीकार  कर  लेंगे  और  तब

 तक  भारत  रक्षा  नियमों  का  प्रयोग  नहीं  feat  जायेगा जब  तक  कि  देश  की  सुरक्षा  को  निश्चित

 रूप  से  खतरा

 श्री  सेझियान  :  हमे  यह  देखना  हैकि  जन  साधारण  को  अच्छा  अधिक

 पूरी  अधिक  समानता
 तथा

 व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  देने  के  प्रधान
 मंत्री

 द्वारा  निर्धारित  समाजवादी  उद्देश्यों  को  पुरा  करने  में  सरकार  सफल  हो  पाई  19  वब  के

 लगातार
 शासन  और  20,581  करोड़  रुपया  खच  करने  पर  तीन  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  बावजूद

 काग  सरकार  लोगों  का  जीवन  अच्छा
 बनाने

 में  असफल  रही  है  आय  कृषि  और
 औद्योगिक  उत्पादन  तथा  नौकरियों  आदि  में  वृद्धि  करने  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  पूरे  नहीं  हुए
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 न
 केवल  उत्पादन  अपितु  वितरण  के

 मामले
 में

 भी  गोलमाल
 किया

 गया
 चावल  खाने

 वाले  क्षेत्रो  में  गेहूं  भेजा  जाता
 gl

 जब  लोग  गेहूं  मांगते
 है

 तो  मोटा
 अनाज

 भेजा  जाता  है  और

 यदि  लोग  मोटा  अनाज  मांगते ह  तो  गोली  चलाई  जाती  है  ।

 औद्योगिक  sates  में  11  प्रतिशत  वृद्धि  का  अनुमान  लगाया  गया  था  परन्तु  वास्तव

 केवल  प्  प्रतिशत  वृद्धि  हुई
 सरकार  स्वचालित  मशीने  लगा

 रही  हम  उनके  विरुद्ध

 नहीं  है  परन्त ुदेश  में  बेकारी  में  लगातार  वृद्धि  को  देखते  हुए  anda  नहीं  किया  जा  सकता  |

 वर्गो  प्रधान  मंत्री  श्री  नेहरू  नें  एक  बार  कहा था  कि  ऐसी  योजना
 बुरी  है  जिससे  लोग

 बेकार
 हो  और  कन  आय  ५९  अधिक  लोगों  को  नौकर  रखना  उससे  अच्छा  ह  जिससे  कुछ  लोग  बेकार

 ath  कया  उनकी  पुत्री  स्वचालित  मशीन  लगाकर  लोगों  को  बेकार  करेगी  |

 हम  लोगों को  अच्छा  जीवन  स्तर  और  नौकरी  के  अच्छा  अवर  नहीं  दे  सके  पग
 अनार

 2 अतिरिक्त  करों  के  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  योजना  आयोग  तथा  सर्कार  बहुत  सफल  g  ए  a  |  करा

 में  afaar  वद्धि  हो  कहा  है  परन्तु  उत  राशि  का  उचित  प्रयोग  नहीं  किया
 गया

 कम  उत्पादन

 तथा  अनुत्पादन  और  अपव्यय  के  काग  मुद्रास्फीति  तथा  आय में  Taqa4r  में  वृद्धि  हुई
 साधारण को  आधिक  सिथति  और  थी  बिगड़ी  है  सरकार  ने  समाजवाद  का  उपहास  किया

 सत्तारूढ़  दल  गत
 घात

 करनें
 का

 प्रयत्न  कर  रहा  सरकार  चार  एवं  तंक  समाजवाद  की

 बात  करती  रही है  था  पाचं  qq

 सुनाव

 के  लिये  धन  प्राप्त  करने  के  लिए  बड़े  व्यापारियों

 की  सहायता की  विधियां
 बनाई  जा  रही हं

 डा०  मा०  श्री०  ञअण  :  हमारे  संविधान  म यह  निश्चित  किया  गवा है  कि  भारत  मं

 संघीय  सरकार  होंगी  |  जिन  लोगों  ने  संविधान  को  प्रारूप  dare  fear  उनका  मुख्य  विचार  यह

 थाकि  संघ  के  प्रान्तों  के  स्वरूप  को  cary  में  रखा  जाय  ।  मेरा  विचार है  कि  प्रान्त  बनाने  का

 कांय॑  सभा  की  समिति  को  सौंपने  के  बार ेमें  सरकार  ने  कोई  परवाह  नहीं  की  इण्डियन

 नेशनल  कांग्रस  भी  हसने  कई  एसे  संकट  पारित  किय  थे  जिनमें  भाषाई  आधा  पर  अलग

 अलंग  प्रान्त  बनाने  की  बात  स्वीकार  की  गई  थी  ।  उसके  बाद  दार  योग  चित्रित  किया  गया  ar

 जिसको  यह  काय  सौंपा  गया  था  कि  वह  बताये  कि  राज्यों  का  गठन  किस  प्रकार  हो  ।  उस  आयोग

 ने  प्रतिवेदन  दिया  कि  उस  समय  की  परिस्थितियों  में  केवल  भाषाई  सिद्धान्त  नहीं  किया

 जो  सकता  और  उसमें  परिवर्तन  करना  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  ने  सोचा कि

 आयोग  के  Wet  पर  उसके  अपने  विशेषज्ञों  ra  उचित  रूप  से  जांच  की  जाय े।  इसलिए

 पंडित  जवाहरलाल  नें  श्री  वल्लभ  भाई  पटेल  तथा  si  सीता राम यो  पर  सम्मिलित  एक

 समिति  नियुक्त  की  उच्च  समिति  के  निष्क  पुनगंठन  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  संक्षिप्त

 रूप  से  दिये  गये

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  (Dewas)  Sir,  there  is  no
 in  the  House

 quorum

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  में  गणपूर्ति  नही  है  ।  सभा  परसों  तंक  के  लिये  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात्‌  लोक-सभा  5  1966/15  1888  के  ग्यारह  बजे
 के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 Vaisakha

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on
 Thursday,

 15;
 May  5,  1966

 I  888  (Saka).

 7845

 लोक  66-5,65


